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गयाप्रसाद तिवारो 
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नारायण प्रेस, 
प्रयाग । 


निवेदन 


चौदद्द वर्ष बाद हिन्दी संसार ने इमें इस पुस्तक के दूसरे संस्करण 
प्रकाशित करने का अवसर प्रदान किया; यद्द बात उन दिन्दी- 
प्रेमियों के लिए बहुत विचारणीय है, जो इस भाषा के सभी आवश्यक 
और उपयोगी अंगों की जल्दी-से-जल्दी पूर्ति करने के लिए व्याकुल 
रहते हैं | तथापि इम उन विद्यानुरागी ॥ पाठकों की अवदहेलना करना 
नहीं चाहते -चाहे वे कितनी द्वी कम संख्या में हॉ--जो ऐसे साहित्य 
का स्वागत करते हैं। उनकी श्रावश्यकता के विचार से द्वी, परि- 
स्थितियाँ बहुत प्रतिकूल द्ोते हुए भी, यह दुसरा संश्करण प्रस्तुत किया 
जा रद्दा हे । हमारी बहुत इ्छा थी कि पुस्तक का क्षेत्र बढ़ाकर इपमें 
अन्य प्रमुख राज्यों की, विशेषतया अमरीका और रूस की शासनपद्धति 
का समावेश कर दिया जाय । परन्तु कागज की महँगायी श्रौर दुलंभता 
की अवस्था में यद्द पुस्तक वतंमान रूप में भी छप सकी, यही 
गनीमत हे । 

पुस्तक में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है| मितव्ययिता के 
विचार से भारतवर्ष की शासनपद्धति इसमें नहीं दी गयी है ( इसके 
लिए. इमारी भारतीय शासन? विद्यमान है )। 'स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश 
ओर ब्रिटिश सरकार” एक स्वतंत्र परिच्छेद बढ़ाया गया है, तथा 
भआायर ( आयलेड ) के नये विधान का विस्तार से वर्णन किया गया 
हे; ओर भी कई विषयों को यथा-सम्भव स्पष्ट कर दिया गया है। 
आशा हे, पाठक इससे यथेष्ट लाभ उठाएँगे । 


| विनीत 


जव्काज रेल ब्बेन्मा 
) उए वा का्ब्बस्त 


भूमिका 

शासनपद्धत और राजनैतिक संस्थाओं के विद्यार्थियों का, अंग- 
रेजी शासनपद्धति अषच्ययन किये बिना काम नहीं चलता। भारतीय 
विद्यार्थयों के लिए. तो इस विषय के स्वाध्याय का विशेष ही मद्द॒त्व 
है। आधुनिक काल की बहुत सी राजनैतिक संस्थाओं को अपने कार्य- 
क्रम की प्रेरणा, वद अच्छी द्दो या बुरी, अंगरेजी शासनपद्धति के 
उदाहरणों और व्यवद्दारों से हुई है । हमारी राजनीति की दिशा चादे 
जो हो, कम-से-कम श्रगली पीढ़ी के लिए अंगरेजी शासनपद्धत के 
इष्टान्त हमारे प्रधान पथ-प्रदर्शक रहेंगे । इसलिए मुझे; विश्वास हे 
कि इस विषय की सरल सुबोध हिन्दी की रचना को सवंसाधारण, 

और विशेषतया अंगरेजी न जानने वात्ते, बहुत पसन्द करेंगे । 
अज्लरेजी शासनपद्धति अध्ययन करलेनेवाले इस विषय की 
कठिनाइयों और उलभनों को भली भांति जानते हैं। यह शासन- 
पद्धति अन्य शासनपद्धतियों से बहुत द्वी भिन्न है। इसका कोई एक 
लिखित विधान न द्वोने के कारण, इसकी बृद्धि की विविध मंजिलों 
का पता लगाना और इसके महत्व की यथेष्ट कल्पना करना कठिन 
है । इसका क्रमशः विकास हुआ दे, इस लिए इसमें कई ऐसी बेमेल्ल 
बातें हें, जिनका, इतिद्दास जाने बिना, समझना कठिन है; और इसकी 
कई प्रथाएँ ऐसी हैं, जिनकी अब उपयोगिता नहीं रही हे । इसके 
बहुत-से अंश का किसी कानून की पुस्तक में समावेश नहीं है; इसका 
अध्ययन उन प्रचलित रीतियों और व्यवद्दारों का ज्ञान प्राप्त करके दी 


___ लाइव 


[१] 
किया जा सकता है, जिनका प्रभाव कानून से स्वीकृत न द्वोने पर भी, 
कानून के समान दे । 

अज्धरेजी शासनपद्घति अध्ययन करने वालों को इसकी वे तीन 
विशेषताएँ, ध्यान में रख लेना उपयोगी होगा, जिन पर शासनपद्धति 
के बड़े-बड़े लेखकों ने जोर दिया है :-- 

(क) इंगलैन्ड की पालिमेंट की प्रभुता निराली है। संसार की 
कोई व्यवस्थापक संस्था ऐसी स्वंशक्ति-सम्पन्न नहीं हे | त्रिटिश पालि- 
मेंट दोनों कार्य कर सकती है; यद्द शाघनपद्धत को भी बदल सकती 
है, और कानून मी बना सकती है । 

(स्वर) यहाँ सब॒पर कानून का रान्‍्य है। कानून के सामने सब 
नागरिक समान हे। शासकों के लिए यहाँ विशेष न्यायालय नहीं 
हैं । 'हेबियस कोपंस एक्ट! व्यक्तियों की सरकारी कमंचारियों से रक्षा 
करता हे । भाषण, सम्मेलन, और लेखन-कार्य की स्वतन्नता यहाँ 
किसी कानून से नहीं है, यह तो लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
इ8लिए इसका सम्मान भी बहुत अधिक हे । 

(ग) यहाँ कानून की शअ्रपेक्षा, प्रथाओं का महत्व अधिक है। 
उनके कारण कानून को वास्तविकता बहुत कम द्ोगयी है। उन्होंने 
इंगलैंड की राजनैतिक संस्थाओं को शान्तिपूबंक उन्नति - करने में 
महत्वपूर्ण भाग लिया है | वे इस बात की झोतक हैं कि अंगरेज 
जाति में अपने आपको, राजनेतिक जीवन की बदलती हुई स्थिति के 
अनुकूल बनाने की अद्भुत्‌ क्षमता है । 

अंगरेजी शासनपद्धत की व्यौरेवार बातों का अधिक ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए पाठकों को यद पुस्तक अवलोकन करनी चाहिए । मैंने 
यहाँ पर केवल उस कार्य की कठिनाइयों का दिग्द्शन कराने का 
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प्रयय्न किया है, जिधका भार श्री० दयाशंकरजी दुबे और श्री० 
भगवानदास जी केला ने लिया और जिसे इन्दोंने ऐसी सफलता-पूर्वक 
पूरा किया। मुझे निश्चय हे कि हिन्दी जाननेवाली जनता इस 
पुस्तक से, अधिक-से-अधिक लाभ उठाएगी। हिन्दी का राजनैतिक 
साहित्य श्री० केला जां का बहुत ऋथी हे, ओर उनकी इस रचना से 
हम उनके ओर अधिक क्ृतज्ञ द्वोगये हैँं। स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों 
आदि की भिन्न-भिन्न शासनपद्ध तियों के परिच्छेदों से पुस्तक की डप- 
योगिता बढ़ गयो है । इससे पाठकों को उन संस्थाओं का ठुलनात्मक 
अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, जो अगरेजी शासनपद्धति के आधार 
पर संगढित हुई हैं, या जो अपने कार्यक्रम में उससे प्रेश्ति हुई हैं । 
भारतवर्ष की भावी शासनपद्धति में अनुराग रखने वालों को अपने 
नियांयों पर पहुँचने के लिए, इस पुध्तक में बहुत उपयोगी सामग्री 
मिलेगी । 

हिन्दी में ऐसी पुस्तकों का प्रायः अभाव ही हे, जिनमें इस विषय 
का ऐसा विशद विवेचन हो। हिन्दी जाननेवाली जनता को इस 
पुस्तक के लेखकों के श्रम और योग्यता के लिए बहुत कृतज्ञ होना 
चाहिए । 

जुगलकिशोर, एम, ए, 
भूतपूर्व आचार्य 
प्रेम मद्दाविद्यालय 
बुन्दाबन | 
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शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व---एक भारतीय विद्वान 
का कथन दै कि सब धर्मों का प्रवेश राज-घमे में दो जाता हे। आज- 
कल इस कथन की सत्यता, थोड़ा विचार करने पर, भली भांति श्ञात 
हो सकती है । प्रत्येक देश की आथिक, सामाजिक या घामिक उन्नति 
के विविध कायं, प्रत्यक्ष या गौण रूप से राजनीति से सम्बन्ध रखते हैं । 
नागरिक जीवन की रोजमर्रा की बहुत सी बातें ऐसी होती हें जिनमें, 
उनके देश की शासनपद्धति, अनुकूल द्वोने से बहुत सद्दायक दो 
सकती हे, ओर प्रतिकूल द्दोने से, वह बहुत बाघक भी बन सकती हे। 
किसी नागरिक कां यद्द कद्दना ठीक नहीं है कि दम राजनीति में भाग 
नहीं लेते । सरकार के बनाये हुए कानूनों पर उन्हें अमल करना दी 
पड़ता दे | सरकारी कर ( टेक्स ) उन्हें देने ही द्वोते हैं, अपने भत्ते या 
बुरे व्यवद्दार से, चाहे अप्रकट रूप में दी क्‍यों न दो, वे सरकार को 
शासन सम्बन्धी नये नियमों के निर्माण के लिए, अथवा पुराने 





२ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


कानूनों के परिवर्तन या संशोधन के लिए प्रेरित करते हैं । इस प्रकार 
प्रत्येक नागरिक, किसी-न-किसी अंश में, राजनीति से सम्बन्ध अवश्य 
रखता है । इसलिए यद्द आवश्यक द्दे कि प्रत्येक नागरिक, पुरुष हो 
या स्त्री, युवक दो या वृद्ध, शासन सम्बन्धी विषयों का यथेष्ट शान 
प्राप्त करे, ओर, उन्हें भली भांति अध्ययन और मनन करे, जिससे वह 
इस दिशा में अपने कतंव्यों का उचित रीति से पालन कर सके । 
ब्रिटिश साम्राज्य का शासन जानने की आवश्यकता--- 
अपने ही देश की नदीं, दमें भिन्न-भिन्न देशों की शासनपद्धतियों का 
ज्ञान होना चाहिए | इससे हम यह सोच सकेंगे कि किस शासनपद्धति 
का कौनसा नियम ऐसा हे, जिसके, दमारे देश में प्रचलित हो जाने से 
इमारा कल्याण होगा, तथा, कौनसे नियमों का अनुकरण हमारे देश 
के लिए. अद्वितकर द्ोगा | यदि अवकाश के अभाव से दम बहुत से 
देशों की शासनपद्धतियों का ज्ञान प्राप्त न कर सकें, तो कम से-कम ऐसे 
देशों के विषय में तो हमें अवश्य ही शान द्वोना चाहिए जिनसे हमारा 
घनिष्ट सम्बन्ध दे या जिनकी शासनपद्धति का प्रभाव हमारे देश की 
शासनपद्धति पर बहुत अधिक पड़ता है । 
उदाहरण के लिए, पाठक जानते हैं कि वर्तमान श्रवघ्था में 
भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत दे | इगलैंड का बादशाद्द यहाँ 
का सम्राट कहलाता दै। वर्दां की पालिमिंट द्वारा स्थिर की हुई 
शासन-नीति ब्रिटिश भारत में प्रचलित है, तथा उस पालिमैंट को 
हमारी देशी रियासतों पर भी महत्वपूर्ण अधिकार दे। भारतवर्ष की 
शासनपद्धति ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाघीन उपनिवेशों की 
शैली पर संशोधित की जा रद्दी दे । साम्राज्य के पराघीन भागों से 
भी भारतवर्ष का बहुत सम्बन्ध है; उनके कई स्थानों में तो कितने दी 
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भारतीय निवास करते हैं, तथा कुछ वहाँ जाते-आते रद्दते हैं। इस 
प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के सभी भागों से हमारा सम्बन्ध है, ओर उन 
सबकी शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करना दमारे लिए उपयोगी तथा 
आवश्यक हे। 

साम्राज्य का मातृ-देश--पदले इस क्षाप्राज्य के मातु-देश 
की शासनपद्धति जान लेनी चाहिए। इस पुस्तक के प्रथम खंड 
में इसका द्वी वर्णन किया जायगा । ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ-देश में 
ग्रेट-ब्रिटेन ( इंगलेड, वेल्ज़, स्काटलैंड ) और उत्तरी आयलंड, तथा 
मानद्वीप और खाड़ी के द्वीप सम्मिलित हैं | इसे “ब्रिठिश संयुक्त राज्य? 
भी कहते हैं। साधारण बोलचाल में इंगलेंड कहने से भी इस सब 
भू-भाग का आशय लिया जाता हे। साधारण आदमियों की यहद्द 
घारणा द्वोती दे कि ब्रिटिश संथुक्त राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य द्ोगा, परन्तु 
वास्तव में यद्द वात नहीं हे। क्षेत्रर्न और जनसंख्या के दृष्टि से 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य बहुत साधारण सा, भारतवष् के सखंयुक्तप्रांत से 
भी छोटा, राज्य दे । इसका क्षेत्रफल लगभग ९५ दजार व्गंगील और 
जनसंख्या लगभग पाँच करोड़ हे । 

योरप मद्दाद्वीप के पश्चिम भाग में चहुँ ओर समुद्र से सुरक्षित, 
ग्रेट-व्िटेन एक टापू है । इसके दक्षिण भाग में इंगलेंड ओर वेल्ज़ दे, 
तथा उत्तर भाग में कुछ ऊंचे पदाड़ों से परे स्काटलैंड दे । उत्तरी 
आयलेंड के भी कई ओर जल ही है। इन भागों का, विशेषतया 
इंगलैंड का, किनारा काफी कटा हुआ है | यहाँ बन्दरगाद बहुत उत्तम 
हैं। नदियों को गति भी साघारणतः जहाज़ों के जाने-आने के लिए 
बहुत अनुकूल है। 

ब्रिडिश छंयुक्त राज्य योरप, अमरीका और अफ्रीका के बीच में 
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ऐसे मौके की जगह पर स्थित है कि भिन्न-भिन्न देशों का व्यापारिक 
माल इस राज्य के पास से गुजरता है, ओर सब जगद्दों का माल यहाँ 
सुगमता से आ सकता है । इस प्रकार यद्व कद्दा जा सकता है कि यह 
राज्य समुद्रों के चोरादे पर है । इन कारणों से इस राज्य के निवासियों 
को संसार के भिन्न-मिन्न देशों से व्यापार करके लाभ उढाने की बड़ी 
सुविधा मिली है | इस राज्य की भौगोलिक स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के 
निर्म्माण्य में भी चहुत सद्दायक हुई हे; इसका विशेष विचार आगे, 
प्रसंगानुखार किया जायगा । 


कआययनााजईंब+न+ः 
दूसरा परिच्छेद 
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ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ - देश--इंगलैंड, वेल्ज, स्काटलेंड 
और उत्तरी आयलेंड--की शासनपद्धति का वर्णन आरम्भ करने 
से पूर्व हमें यह विचार कर लेना चाहिएए कि इस राज्य के भिन्न-भिन्न 
भाग कब और किस प्रकार परस्पर में मिले । पहले इंगलैंड को लेते हैं । 


इंगलैणड का एकीकरण--अंगरेज़ों का इतिद्वास पाँच- 
दस हज़ार वर्ष का नहीं हे | यदह्द डेढ़ इज़ार वर्ष से भी कम का हे । 
उससे पहले अंगरेज़ जाति नहीं थी; इंगलैश्ड के मूल निवासी “ब्रिटन! 
कहलाते ये | उन पर रोम वालों का राज्य था । रोम वालों ने ईसा से 
५५ वर्ष पदले वर्दां राज्य करना आरम्म किया था और लगभग साढ़े 


._ 
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चार सौ वर्ष राज्य किया; उन्होंने ब्रिटनों की बहुत-कुछ उन्नत की, 
परन्तु उन्हें सदैव परावलम्बी बनाकर रखा, आत्म-रक्षा के लिए 
शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी | इसका परिणाम यद्द हुआ कि जब 
पाँचवीं सदी में रोम पर ऊत्तरी योरप की असम्य जातियों ने आक्रमण 
किया और इंगलैण्ड में रहनेवाले रोमन लोग अपने देश में लोट आये, 
तो बेचारे ब्रियन असह्दाय रद्द गये | सन्‌ ४४६ ई० में इस समय जमेनी!” 
कहे जाने वाले देश की ऐल्ब नदी के किनारे के पास की भूमि से,'ज्यूट! 
लोगों ने आकर प्रथम वार इंगलैरएड के कुछ भाग पर अधिकार कर 
लिया । पोछे क्रमश: 'ऐएँंगल”ः और सेकक्‍्सन लोग श्राते गये और भिन्न- 
भिन्न भागों पर अधिकार करके अलग-अलग राज्थों की स्थापना करने लगे । 
उपयक्त तीन जातियों के आदमी कुछ समय परस्पर में लड़ते-मिड़ते 
रहे । आठवीं शताब्दी तक इनके सात प्रथक्‌-प्रथक्‌ राज्य थे। अन्त 
में, सन्‌ ८१७ ई० में एग्वर्ट नामक बादशाह समस्त इंगलैणड में सर्वोच्च 
अधिकारी मान लिया गया । यद्यवि उस समय भी कई भागों में 
प्ृथक्‌-प्रथक्‌ बादशाइ थे, उठ समय से इंगलैणड एक राज्य समझता 
जाने लगा । 'इंगलण्ड? शब्द 'एंग्लों की भूमि” का द्योतक है। 
अंगरेज़ या ऐंग्तो-सेक्सन जाति--नर्वीं शताब्दी में 
डेनमाक ( ओर नावें ) से आकर 'डेन? लोगों ने इंगलेंड पर आक्रमण 
किया, और अन्तत: सन्धि करके कुछ भाग में अपना राज्य स्थापित 
कर लिया । पीछे ग्यारहवीं शताब्दी में “नामन! लोग इंगलेंड पर 
आक्रमण करने लगे । नामंडी ( फ्रांठ ) के ड्यूक विलयम ने यहाँ 
१०६६ में विजय प्रास की, और सब भूमि पर अधिकार कर लिया; वह 
बादशाह बन गया । इस घटना से, तथा इसके पश्चात्‌, नामेन लोगों की 
अच्छी संख्या इंगलेंड में झागयी और यहाँ निवास करने लगी। ये 
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लोग उसी जाति के थे, जिसके, पूर्वोक्त डेन लोग ये। बादशाह से 
ज़मीन पाकर ये बड़े-बड़े सरदार बन गये। इंगलैंड के वतंमान 
सरदार घरानों के आदमी प्राय; इन द्वी के वंशज हैं । 
उपयु क्त सब जातियों--ज्यूट, एंगल, सेक्सन, डेन और नामेन--के 

परस्पर मिलजाने से अंगरेज़ (इंगलिश) ज;ति बनी हैं । इसे ऐंग्लो - सेक्सन 
भी कहते हैं ; वाघ्तव में यद शब्द आरम्भ में आई हुई ऐंगल और 
सेक्खन जातियों के संयोग का द्योतक है | नामेनों के बाद इंगलैंड किसी 
विदेशी जाति के अधिकार में नहीं आया। 

वेल्न की विजय--जब ब्रिटनों पर सेक्खन आदि जातियों के 
आक्रमण हुए तो उनमें से कुछ तो खाड़ी पार करके “गाल? ( फ्रांस ) 
चले गये थे और कुछ ने वेल्ज़ के जंगलों में शरण ली थी । वेल्ज़ में 
अब भी उन प्राचीन ब्रियनों के वंशन रहते हैं, ये अभी तक अपनी 
पुरानी भाषा का भी ब्यवह्ार करते हैं । अस्तु, तेरहररीं सदी के अन्त में 
वेल्ज़ को विजय करके इंगलैणड के राज्य में मिला लिया गया | तब से 
इंगलेण्ड के बादशाद का बड़ा लड़का “बेल्ज़ का राजकुमार!” या 
प्रिंस-आफ़- वेल्ज़ कहलाता है । वतंमान मद्दायुद्ध के' पहले तक वेल्ज़ के 
लिए स्वतंत्र पालिमेंट स्थापित करने का आन्दोलन चल रहा था। 

स्काटलेएड का मेल --इंगलैएड और स्काटलैण्ड के बीच 
में ऊंचे पद्दाड़ दोने से, आरम्म में बहुत समय तक, इन देशों में 
पारस्परिक सम्बन्ध बहुत कम रहा | कई थार इस बात का यत्न किया 
गया क्रि ये दोनों राज्य मिल जायें । सन्‌ १६०३ ई० में इंगलेण्ड की 
मद्दारानी ऐलिज़बेथ का देद्दान्त होजाने पर, स्काटलैंड का बादशाद्द ही 
निकटतम उत्तराधिकारी द्दोने के कारण, इंगलेण्ड का भी बाद रशाद 


बना । स्काटलेण्ड में वह “जेम्स षष्टम” कदलाता था, इंगलैण्ड में उसका 
मम इइइइअाइााइाइाइाइाआखाएआखाआाआाननननाणओ 
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नाम “जेम्स प्रथम? रहा | इस प्रकार दोनों राज्यों का एक दी वादशादद 
होगया, परन्तु दोनों की शासन-व्यवस्था तथा क़ानून इथक्‌ इथक्‌ रदे । 
क्रमशः इस नीति की द्वानियाँ विदित होती गयीं, तथापि दोनों राज्यों में 
पारस्परिक मनोमालिन्य रहने के कारण, इनका ए.कौकरण न द्दो 
सका | अन्ततः सन्‌ १७०७ ई० के क़ानून से दोनों राज्य मिलाये 
गये | दोनों की नयी सम्मिलित पालिमेन्ट का नाम “ब्रिटिश पालिमेंट? 
दोगया; रा, क़ानून-पद्धति 9थक्‌-एथक्‌ रही । स्काटलेंड में भी वेल्ज़ की 
तरह, बतंमान मह्दायुद्ध आरम्म होने से पहले, स्वतंत्र पालिमेंट स्थापित 
करने का आन्दोलन चल रद्दा था ! 

अह्तु, यह स्पष्ट दे कि इंगलेैंड शौर स्काटलेणड को परश्पर में 
मिलते, श्रभी ढाई सौ वर्ष भो नहीं हुए । इन दोनों मू-भागों का संयुक्त 
नाम “ग्रेट ब्रिटेन! हे । 'ग्रेट” का अर्थ बड़ा या महान्‌ हे । 

उत्तरी आयलेंएड-प्रेट-ब्रिटेन श्रौर भायलैंएड एक दूसरे से 
पृथक्‌ भूभाग हैं । इन दोनों के बीच में आयरिश सागर हे, अतः 
आरम्भ में बहुत समय तक, इन दोनों में समागम कम रद्दा। इसके 
अतिरिक्त इंगलेण्ड आयलेंए्ड को अपने से छोटे दर्ज का मानता था। 
उप्तने मद्दारानी ऐलिजबेथ के समय में उसे विजय कर लिया। 
पश्चात्‌ सन्‌ १७१६ ई० में ब्रिटिश पालिंमेंट ने उसके लिए कानून 
बनाने के सम्बन्ध में अपने अधिकार की घोषणा को, प९न्तु॒ दोनों 
राज्यों के परस्परिक भंगड़ों के कारण ये अलग-अलग ही रहे। सन्‌ 
१७८र ई० में आयलेंड की पालिमेन्ट स्व॒तन्त्र हो गयी। अठारहवीं 
शताब्दी के अन्त तक वद्द राज्य अपना शासन स्वयं करता रद्दा । सन 
१८०१ ई० में आयलेंए्ड की अलग पालिमेन्ट रहनी बन्द दो गयी और 
वह ग्रेट-ब्रिटेन की पालिमेन्ट में मिल गयी। उसी में आयलेंड के 
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प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी गयी । दोनों राज्योंका बादशाह 
भी एक ही होने लगा। उन्नीसवी शताब्दी के उच्चराद्ध' में 
तथा बीखबीं शताब्दो के आरम्भ में वहां 'दोम-रूल' आन्दोलन द्ोता 
रहा, जिससे अन्तत: सन्‌ १६१४--१८ के मद्यायुद्ध के पश्चात्‌, केवल 
उत्तरी आयलैंड की पालिंमेंट द्वी ब्रिगिश पालिमेन्ट के अधीन रददी 
और शेष आयलेंड का “आयरिश क्रो स्टेट” के नाम से एक प्रथक्‌ 
राज्य द्वों गया । इस राज्य का विशेष उल्लेख अन्यत्र किया 
जायगा । 

अस्तु, इस विवेचन से यह ज्ञात हो गया कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य 
के भिन्न-भिन्न भाग किस प्रकार मिलकर, एक राज्य स्थापित हुआ। 
अगले परिच्छेद से हम इस राज्य की शाधनपद्धति का वर्णन आरम्भ 
करेंगे । 





तीसरा परिच्छेद 
अंगरेजी शांसनपद्धति की विशेषताएं 


फ्रांस के लोग सुधार न कर राज्य-क्रानिति किया करते हैं, आर 
इंगलैणड के आदमी राज्प-क्रानित न कर सुधार किया करते ह्ं। 

नेपोलियन तृतीय 

किसी-किसी देश की शासनपद्धति में कुछ बातें ऐसी होती हैं, 

जो प्रायः अन्य देशों की शासनपद्धतियों में नहीं पायी जातीं । जिस 

देश में ऐसा दो, उसकी शासनपद्धति का ज्ञान ध्रात्त करने के लिए. उन 

बातों को भली भांति समक लेना उचित है। इंगलेंड की 


.. ० £०0£$ःजश़्«<ःः़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़॒॒॒॒_़््औ़्मञसलहलहलस रा आआखआखआखआ ख खआख ख खआआआाणओओ 





अंगरेज़ी शाखनपद्धति की विशेषताएं & 


शासनपद्धति में ऐसी दो बातें हैं, जिन्हें हम उसको विशेषताएँ. कद्द 
सकते हैं । 

अंगरेज़ी शासनपद्धति की विशेषताएँ-- (१) बद्यि 
प्रकट रूप से समस्त शासन-कार्य बादशाह के नाम से होता हे, १२ 
वास्तव में बादशाइ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता। 
कानून बनाने, शासन करने, तथा न्याय-सम्पादन के लिए, अंगरेज़ी 
शासनपद्धति के अनुसार पालिंमेन्ट, मन्त्रिमंडल तथा न्याय-संस्था 
उत्तरदायी हैं, और, बादशाह केवल इन संध्याओ के श्रादेशानुसार 
काम करता है । 

अंगरेज्ञी शासनपद्धति का एक सिद्धान्त यह दे कि बादशाह 
गलती नहीं कर सकता | इसका अभिप्राय; यद्द हे कि वह किसी भी 
राज्य-कार्य का उत्तरदाता नहीं माना जाता । सब कार्यों के उत्तरदाता 
मंत्री दी होते हैं, ओर उनकी सम्मति के अनुसार दी बादशाह काम 
करता है | दाँ, बादशाह एक काम अपनी इच्छा के अनुसार करता ह्दे, 
बद् काम हे, प्रधान मंत्री का चुनाव । परन्तु इसकाय की भी सौमा परि- 
मित रद्दती है | बादशाह को इस पद के लिए ऐसा व्यक्ति चुनना द्वोता 
हे जो जनसाधारण सभा के अधिकांश सदस्यों को अपनी नीति के पक्त 
में रख सके; ऐसे व्यक्ति सदैव इनेगिने दी होते हें । 

(२) अंगरेज़ी शासनपद्धति की दूधरी विशेषता यद्द हे कि 
यद्यपि उसके कुछ नियम ऐसे भी हं जिन्हें इंगलेएड कौ जनसाधारण- 
सभा ने बनाया है, उसके अधिकांश नियम इस प्रकार के हैं जो, 
किसी ख़ास समय में इस सभा द्वारा नहीं बनाये गये; ये रीति-रिवाज 
पर निर्भर हैं ओर इनके अनुसार वहाँ परम्परा से काम द्वोता झा रद्दा 


है। देश के लिपि-बद्ध कानून में उनका समावेश नदीीं हे। इसका 
२ 
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कारण यह है कि इंगलेंड के प्रतनिधि तथा अन्य अधिकारी किसी 
ख़ास समय यद्द निश्चय करके नही बेठे कि आओ अपने देश के 
राजप्रबन्ध के लिए. अमृक-अमृक विषय के क़ानून बनावें, अब से 
इस देश का शासन इस नयी पद्धति के अनुसार होना चाहिए। 
अंगरेज़ी शासनपद्धति के उपयु क्त नियमों को अपने वतंमान रूप में 
आने के लिए यथेष्ट समय लगा है । इस प्रकार अंगरेज्नी शासनपद्धति 
का क्रमशः, घीरे-घीरे विकास हुआ है, इसकी स्वाभाविक दृद्धि हुई 
है । इसलिए आवश्यकता द्वोने पर इसमें परिवर्तन भी आखानी से 
हो सकता है, उसके लिए घोर आन्दोलन नद्दीं करना पड़ता ! 
शासनपद्धति की परिवतेनशीलता--इसीलिए. यहाँ 
की शासनपद्धति को परिवतंनशील कहा जाता है| यद्द अमरीका आदि 
देशों की शासनपद्धतिर्यों की भांति अपरिवतनशील नहीं हे। यहाँ 
शासनपद्धति सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के लिए विशेष बन्घन 
नहीं है| मंत्रिमंडल आवश्यकतानुसार उसके संशोचन का प्रस्ताव 
कर सकता हे। इससे उसमें एक-दम महान परिवतंन द्वोना, 
तथा उसका रूपान्तर भी द्वोजाना असम्भव नहीं हे । हाँ, यदद केवल 
छिद्धान्त की बात रह्दी । व्यवद्दार में, मंत्रिमंडल या पालिमेंट लोकमत 
से आगे नहीं बढ़ सकती, और लोंकमत्त प्रायः सहसा नहीं बदलता । 
अ्रस्तु, मंत्रिमंडल के प्रस्तावों के अतिरिक्त, न्यायालयों के 
निर्णय भी यहां शासनपद्धति बदलने में सद्दायक द्दोते हैं। 
पार्लिमेंट के बनाये हुए. क्रानूनों का अर्थ लगाने में मतभेद उपस्थित 
होने की दशा में उसका निर्णय न्यायालय करते हं | इससे उन क्रानूनों 
पर न्यायालयों के निर्णयों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक दी दे। इस 
प्रकार शासनपद्धति में घौरे-घीरे परिवर्तन दुआ करते हैं, जो बहुघा 
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उस समय तो कुछ विशेष महत्व के मालूम नहीं द्दोते परन्तु कालान्तर 
में उनसे किसी-किसी विषय का कायापलट सा द्वी होनाता हे। 
शासनपद्धति की परिवतनशौत्ञता से इंगलेंड को एक बढ़ा लाभ 
यद्द है कि यद्ाँ जनता को इच्छानुसार सुघार द्वोने की सम्भावना बनी 
रहती है, इससे जनसाधारण को प्राय: क्रान्ति की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । उन्द्दोने समझ लिया है कि जैसा ल्लोकमत हांगा, वेखा 
नियम पालिंमेन्ट में बन जायगा । इसल्विव वे जब जसा क्रॉनून बन- 
वाना चाहते हैं, उसके अनुखार ल्लोकमत तेयार करने तथा जनता को 
शिकद्धित करन में लग जाते हैँ | यदि वे ऐसा करने में सफल न हों, 
अर्थात्‌ वे ्लोगों को अपने अमीष्ट नियम की उपयोगिता न समझा सके 
तो वे जान लेते हैं कि उस विषय की क्रान्ति करने में जनता हमारे 
साथ न द्ोगो, और इसल्निए क्रान्तिकारी उपाधों स्रे भी सफल्नता न 
होगी । यही कारण है कि इंगलेण्ड के इतिदह्दास में यद बात ख़ास तोर 
से देखने में आ्राती है कि यद्द देश राजनेतिक क्रान्तियों और उथल-पुथक्न 
के रूगढ़ों से प्रायः मुक्त रद्दा है । वास्तव में इगलेंड की शासनपद्धति का 
इतिद्दास बादशाह की शक्ति कम ट्वोक्र, उस शक्ति छ, प्रजा के हाथ में 
जाने का इतिहास दै | और, यदद कार्य क्रमश; प्रायः मंज़िलू-दर-मंज़ित्न, 
ओर अधिकांश में बिना खून बद्दाये, हआ दे । 
यह शासनपद्धति अलिखित है--भमरीका आदि देशों 
की शासनपद्धत 'लिखित” कद्दी जाती है; इसके विपरीत, इंगरलेंड 
की शासनपद्धति अलिखित? मानी जाती हे । लिखित शासनपद्धति से 
अभिप्रायः उस शासनपद्धति से होता हे, जिसके अधिकतर क्रानून 
किसी विशेष समय निर्धारित किये जाकर, लिखे हुए रद्दते हैं । लिखित 
शासनपद्धति से उस शासनपद्धति का बोघ द्वोता है, जो राज्य की 
रीति-रस्म, रिवाज, रूढ़ी या परम्पापा के आधार से बनी द्वोती है, 
जिसके क़ानून सवंसाधारण में लोकमत के अनुसार होने से ही, मान 


लिये जाते हैं । इन क्वानूनों में से कुछ, सुभीते के लिए, लिख भी लिये 





श्र ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


जाते ईं | इंगलेंड की शासनपद्धति अलिखित मानी जाती द्दै। यहाँ 
के कुछ महत्वपूर्ण क़ानून पार्लिमेंट द्वारा ख़ास-ख़ास समय पर स्वीकृत 
किये जाकर लिखे हुए भी हैं । तथापि इसमें संदेद नहीं कि इस 
शासनपद्धति में रिवाज या रूढ़ी का विशेष भाग है। 





े 


था परिच्छेद 
बादशाह ओर प्रिवी कोंसिल 





“इस देश में बादशाह के काये, इच्छाएँ और डदादइरण वास्तविक 
शक्ति हैं । वद शासनपद्धति की प्रधान बातों का सच्चा संरक्षक है, 
जनता उसका मद्दान आदर करतो है, तथा उससे अत्यन्त प्रेम-भाव 


रखतो है | ?? 
- ग्लैडस्टन 


बादशाह निर्वाचित होता हे, या वंशांजुक्रम से १ ; 
ऐतिहासिक विचार--नामेन लोगों को विजय ( सन्‌ १०६६ 
ई० ) से पूबं, इंगलैंड में बादशादह्द# प्रायः निर्वाचित द्वोता था; परन्तु 
बढ शादी परिवार के व्यक्तियों में से ही चुना जाता था । उक्त वर से 
जागीरदारी प्रथा आरम्भ होंगयी और यह विचार बल पकड़ता गया 
कि अन्य जागीर की भाँति राजगद्दी भी वंशानुक्रम से मिलनी चाहिए | 
सोलदवीं शताब्दी में वंशानुक्रम अधिकार की अपेक्षा निर्वाचन-सिद्धान्त 
की विजय अधिक रद्दी । सन्‌ १६४१ ई० में बादशाद्द चाल्सं प्रथम को 
प्राणदंड देने के पश्चात्‌ ग्यारह वर्ष बिना बादशादह् के काम चलाने से, 





चाहे पुरुष दो, या स्त्री । 


बादशाह भौर प्रिवी कौंसिल श्रे 


१६६० में बादशाह के पद की पुनष्स्थापना करने से, १६८४ में बाद- 
शाद जेम्स प्रथम को निकालकर, उसकी जगह विलयम तृतीय को 
गद्दी पर बैठाने से, और अन्त में १७० १ में उत्तराधिकारी का नियम 
बना देने से, यह अखिलित, परन्तु असंदिग्घ घोषणा दोगयी कि यद्यवि 
इंगलैएड में बादशाहत का अधिकार वंशानुक्रम से माना जाता दे 


परन्तु कोई बादशाह तभी तक राज्य कर सकता दे जब तक पालिमेंट 
उसे चाहे । 
उन्तराधिकार का नियम--बादशाह के उत्तराघिकार के 


सम्बन्ध में, पार्लिभेन्‍्ट का अन्तिम क़ानून सन १७०१ ई० का 'सेटलमैंट 
एक्ट! है | इससे यद्द निश्चय किया गया था कि राज्य बादशाह जेम्स 
प्रथम की पोती, सोफ़िया के बंशजों को मिले ६४ उक्त कानून के 
अनुसार ब्रिटिश राजतिंदाासन का अधिकार पैत्रिक अर्थात्‌ वंशागत है | 
बादशाह का पद किसी को गुण कर्मानुसार नहीं दिया जाता । किसी 
बादशाह के मरने पर उसके सब से बड़े लड़के को राजगद्दो मिलती 
है | यदि सब से बड़ा लड़का जीवित न हो तो उसके सब से बड़े लड़के 
को ( ओर लड़का न द्वोने की दशा में लड़को को ) राजगद्दी पाने का 
अधिकार होता दे । यदि बादशाह के बड़े लड़के की कोई सनन्‍्तान न 
हो, तो बादशाहका दूसरा लेड़का, ओर उसके जीवित न होने पर उसको 

सनन्‍्तान अधिकांरी होती हे । यदि बादशाद्द का कोई लड़का या उसकी 

सन्‍तान जीवित न हो तो बादशाह की सब से बड़ी लड़की या उसकी 
सन्‍्तान अधिकारियणी द्वोतो हे । परन्तु शत यह दे कि प्रत्येक राज्या- 
घिकारी को राज्यारोहण के समय यह शपथ लेनी दोती है कि बवद्द 


+सोफ़िया एक जमंन रियासत हेनोवर के राजपुन्न से ब्याह्ी गयी थी।इस 


प्रकार इंग्लैण्ड के बादशाइ हेनोवर वंश के द्ोने आरम्भ हुए | यही वंश अब तक 
चला जा रद्दा है । 
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प्रोटेस्टेंट मत का इंसाई है | यदि वह रोमन केथलिक मत का ईसाई, 
या किसी अन्य घममे का अनुयायी द्वो तो वह राज्याधिकार से वंचित कर 
दिया जाता है । 


बादशाह के अधिकार--बादशाद के अधिकार दो प्रकार के 
होते हं:-- ( १ ) जो उसे कानून द्वारा प्राप्त हैं; ये परिमित हैं । (२) जो 
उसे बिना कानून दी, बादशाह द्वोने की देसियत से, प्राप्त हें; ये अपिरमित 
हैं (इनमें से दूसरी प्रकार के अधिकारों के अनुसार बादशाह 
यदि चाहे तो, पालिमेंट की अनुमति बिना ही, सेना के दथियार 
रखवा सकता है, सरकारों नौकरों को वर्खास्त कर सकता हे, युद्ध और 
सन्धि कर सकता हे, साम्राज्य के किसी भी निवासी को सरदार या 
'लाड? बना सकता हे, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता हैं | इस 
प्रकार अगरेज़ी थाघनपद्धत के अनुधघार चलता हुआ भी, वादशाह 
कई ऐसे कार्य कर सकता है, जिनसे देश की आन्तरिक उन्नति में 
तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत वाघा पहुँचे | परन्तु वास्तव में 
जैसा कि पहल्ते कद्दा गया हैं, आजकल वह कोई भी काय अपनी इच्छा 
के अनुसार नहीं करता; वद्द अपने अधिकारों को, अपने मन्ल्रियों की 
सलादइ बिना अमल में नहीं लाता | बादशाह जो भाषण देता हे, वह 
भी प्रधान मन्त्री या अन्य मन्त्रियों द्वारा लिखा होता हे; * उतका अन्य 
राज्यों से जो पत्रव्यवद्दार दोता हे, वह भी मन्त्रियों से छिपा नहीं 
रहता । बादशाह अपना विवाह भी मन्त्रियों को इच्छा के विरुद्ध नहीं 
कर सकता ।#* 

बादशाह के काये---बादशाह अपने काय, प्रधान मन्त्री की 


*अपष्टम एडवरढ को मन्त्रियों को इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के कारण राज 
सिंद्यासन छोड़ना पढा था। 
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. सलाद के झनुसार करता है; उनमें से मुख्य-मुखय निम्नलिखित हं:-- 
(१) मन्त्रियों की नियुक्ति करना । (२) प्रतिवर्ष पालिमेंट का उदू- 
घाटन करना | (३) पालिमेंट के अधिवेशन को समाप्त करना। 
(४) पालिमेंट द्वारा स्त्रीकृत कानूनी मसविदों को स्वीकार करके, 
उन्हें कानून का रूप देना । (५४ ) प्रधान अधिकारियों तथा न्याया- 
घौशों को नियत करना | (६ ) पदाधिकारियों को नियुक्ति करना। 
( ७) पालिमिंट में भाषण देना । ( ८ ) अपराधियों को क्षमा करना, 
और, ( & ) बड़ी-बड़ी उपाधियाँ तथा पदवियाँ देना इत्यादि । 
शांसनपद्धति में बादशाहका स्थान-- यद्यपि बादशाह 
सब काम मन्त्रियों के परामश से करता है तथापि शासनपद्धति में उस 
का कुछु-न-कुछ मद्द॒त्व रहता ही हे । वदद आवश्यकतानुसार मन्दत्रियों 
को प्रोत्लाइन या चेताबनी देता हे । अपने अधिकारों का उचित रूप से 
उपयोग करके मद्दारानी विक्टोरिया और जाजं पंचम जैसे बादशादद 
इंगलेंड के शासन-कार्य में बड़ा प्रभाव डालते रहे हैँं। मन्श्रिमए्डल 
बनते हैं भोर बदलते हैं; मन्त्री आते आर जाते हैं, परन्तु बादशाह 
स्थायी है, वद्द शासन-कार्य की श्द्धला को बनाये रलता दै। वह राज्य 
के विविध रहस्यों को जानता है, ओर शासन-नीति के व्यवद्दार के 
सम्बन्ध में उसका अनुभव, प्राय; मन्त्रियों की अपेक्षा अधिक होना 
स्वाभाविक ही है। विशेषतया वैदेशिक विषयों में तो उसका प्रभाव 
बहुत ह्वी पड़ता हैं | यद्द कद्दा जा सकता हैं कि समझदार बादशाद का 
प्रभाव, केवल प्रधान मन्त्री को छोड़ कर झोर सब व्यक्तियों की अपेक्षा 
अधिक रहता हे | यही कारण हे कि शगलेंड में यद्यपि व्यावद्दारिक 
दृष्टि से बादशाह के अधिकार क्रमशः कम्मु होते गये हैं, परन्तु इसके 
साथ ही जनता में उसका आदर-मान वढ़ता गया है। बादशाह ही 
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ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रत्यक्ष चिन्द्द हे; सम्पूर्ण साम्राज्य उससे 
प्रेम करता है । 
स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार बादशाह शासनकार्य में कोई दृृ्तक्षेप 
नहीं कर सकता । पालिंमेंट ने उसके इतने अधिकार ले लिये हें कि 
वह केवल “राज्य” करता हे, शासन? नहीं | वद्द एक वैघ ( कान्स्टी- 
चूशनल ) शासक है | वद्द सब राजनेतिक दलों ( पार्टियों ) से परे 
हैं, वह किस दल का सदस्य नदीं हो सकता । अंगरेज़ी शासन-विधान 
में राजा सम्मान की वस्तु दै, भय की नहीं । इगलड में बादशाह का 
पद लगमग नौ सो वषं से निरन्तर चला आ रहा है; केवल चाल्स 
प्रथम की फाँसी से, कुछ समय के लिए, यद्द सिलसिला टूट गया था। 
वद्ाँ इस पद की मान-मर्यादा अब तक बनी हुई हे; दाँ वर्दाँ के 
प्राचीन तथा आधुनिक बादशादहों के अधिकारों में जमीन-आसमान का 
अन्तर हे । व्यावद्वारिक दृष्टि से आजकल बादशाद पुरानी राजसत्ता 
की छाया-मात्र हे । 
शाही खचे- बादशाह और उसके परिवार के निजो खर्च के 
लिए पार्लिमेंट प्रतिवर्ष निर्धारित रकम स्वीकार करती हे । सरकारी खर्च 
की इस मद को 'सिविल लिस्ट” कहते हैं ।एक बादशाद्द के शासन-काल 
में यह रकम प्रति वर्ष बदलती नहीं । जब तक वदद बादशाह गद्दी पर 
रहता है, उसे निर्धारित रकम मिलती रहती दे । उसके मरने पर, 
शाही ख्च की जांच द्ोती हे, और, नये बादशाह 
की आवश्यकताओं के अनुसार शाही ख्च को रकम निर्धारित 
की जाती है | इसका निश्चय करने से पूर्व पालिंमेंट में पूरी बहस 
होती दे । श्रन्य विषयों की तरह पालिमेंट का उस पर पूर्ण नियन्त्रण हे । 
एक बादशाह के शासन-काल के समास होने पर शाही खर्च का व्यौरा 
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प्रकाशित किया जाता है। बादशाह के पाख निजी जायदाद काफी 
द्ोती है, पर वद्द सब जायदाद राष्ट्र को समर्पित कर दी जाती है ओर 
बादशाद को अपने तथा अपने परिवार के खर्च के लिए पालिमिंट की 
उदारता पर निर्भर रहना पड़ता है | इस समय बादशाद्द को, प्रतिवर्ष 
मिलने वाली कुल रकम ४,१०,००० पौंड है; इसमें से 
१,१०,०० पौंड बादशाद्द की प्रिवी पर्स ( निजी ख्च ); १,३४,००० 
पौंड महल के कमेचारियों का वेतन और पेंशन; १,५२,८०० पॉौंड 
महल का खर्च, भोजन वस्र आदि ओर १३,२०० पौंड दान और 
पारितोषिक आदि के लिए है | बादशाह की सन्तान तथा भाइयों आदि 
के लिए अलग-अलग रकमें निर्धारित हे । सब शाद्दी खर्च मिलाकर 
इज्जलैणड की कुल बाषिंक आय के एक प्रतिशत के बीसवें या पन्द्रहवे 
भाग से अधिक नहीं दोता । 

प्रिवी कौंसिल--बादशाह को उसके शासन-कार्य में खलाह 
देने के लिए. एक सभा द्वोती है, जिसे “प्रिवी कौंखिल' ( गुप्त सभा ) 
कहते हैं । यह एक पुरानी सभा का क्रमशः विकसित स्वरूप है। 
नामेन लोगों के आने तक इज्धलेयड में 'बिटन! सभा होती थी; 
जो बादशाह को आवश्यक विषयों पर सलाद दिया करती थी। नामेन 
बादशादों के समय इसका स्वरूप कुछ बदल गया और यह अधिकतर 
जागीरदारों और बड़े-बड़े पादरियों को एक महासभा (ग्रेट कोंसिल) बन 
गयी । राज्य या दरवार के पदाधिकारियों में से जो व्यक्ति इस सभा के 
सदस्य होते थे, ओर अधिकतर बादशाद के पास रह करते थे, उनकी 
घीरे-घोरे एक स्थायी कमेटी सी बन गयी। पीछे इस कमेटी के सदस्य 


+* “विटन? शब्द का अथ बुद्धिमान है। इस सभा में बड़े-बूढ़े या अन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लिया करते थे । 
ऊ 
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भी इतने अधिक हो गये कि उन सबका बादशादह्द से घनिष्ट सम्बन्ध 
न रद्द सका | अतः पंदरदइवीं शताब्दी में बादशाह को खलाद देनेवाली 
इसकी एक छोटी कमेटी बनी; यह “गुप्त सभा' कहलाने लगी। 

इस सभा के अधिकार अब बहुत कम हो गये हैं | जब कभी बाद- 
शाह को ऐसी आज्ञा निक्रालनी द्वोतोी है, जिसमें इस छभा की अनुमति 
की श्रावश्यकता द्वो तब इत सभा का अधिवेशन किया जाता है। 
अधिवेशन की सूचना सभा के सब सदस्यों के पास नहीं भेजी जाती। 
प्राय; छु ऐसे सदस्य बुला लिये जाते हैं जो प्रायः मन्त्रिमण्डल् के 
सदस्य होते हैं | उनके उयस्थित होने पर सभा का काय हो जाता है। 
बादशाह इस समा में उपध्थित नद्दीं होता । इस समा के सभापति को 
लार्ड प्रेसिडेंट कद्दते हैं | यद्द सदैव मन्त्रिमएडल का सदस्य द्वोता है । 

“बादशाह की परिषद” कद्दने से इसी सभा का आशय लिया जाता 
है | इस सभा को सलाइ से बादशाह्द की जो आज्ञाएं निकलती हैं, 
उन्हें 'सपरिघद बादशाह की आशाएं ( आडंसं-इन-कोंसिल ) कद्दा 
जाता है । 

प्रिवी कोंसिल के सदरुय -- इस सभा के सब सदस्यों की 
संख्या प्राय: तीन सौ से ऊपर द्वोती हे। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति 
दोते हैं;:--( १ ) मन्त्रिमएडल के सब भूत-पू्व॑ तथा बतंमान सदस्य, 
( २) मुख्य राज्याधिकारी, ( ३ ) राजपरिवार के सदस्य, ( ४) कुछ 
'विशप! और “आकंविशप', (५ ) बहुत से लाडं, जिनमें प्रायः वे सब 
व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने स्वदेश में तथा बिदेश में उच्च पदों पर कार्य 
किया दो, ( ६ ) कुछ मुख्य-मुख्य भूतपूर्व तथा वर्तमान न्यायाघीश, 
(७ ) उपनिवेशों और भारतवर्ष के कुछ राजनी तिश, और (८) इस 
सभा के रुद॒सस्‍्य की उपाधि-प्रासत अन्य खजन । 
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बादशाह को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को इस सभा का 
सदस्य बनाये, अ्रथवा किसी सदस्य को इससे पृथक कर दे। इस सभा 
के त6दस्य प्रायः वे व्यक्ति बनाये जाते हैं, जिन्द्दोंने राजनीति, 
साहित्य, विज्ञान, शासन या युद्ध आदि क्षेत्रों में विशेष सेवा की हो। 

इस सभा के सदस्य आजीबन होते हैं, और 'राइट आनरेबल? की 
उपाधि से सम्मानित होते हैँ | सभा के सब सदस्य उम्र समय श्रामंत्रित 
किये जाते हैं, जब नये बादशाह का राज्याभिषेक द्वोता है, ओर बह 
प्रचलित कानून के अनुधार शासन करने की प्रतिज्ञा करता है। 
'कामन! सभा का अधिवेशन कराने तथा स्थगित कराने के लिए, 
बादशाइ के घोषणा-पत्र इसी सभा में तैयार द्वोते हैं । 

प्रिवी कोंसिल की उपसमितियाँ--इस सभा को कई एक 
उपसमितियां हैं | शिक्षा काय के लिए शिक्षा-उपसमिति है । कृषि तथा 
व्यापार श्रादि के लिए भी उपसमितियां हैं| न्‍्याय-कार्य के लिए न्याय- 
डउपसमिति है । इनमें से न्याय-उपठ_मिति को छोड़कर शेष उपसमितियाँ 
विशेष कार्य नहीं करतीं । उनके कार्यों के लिए, भिन्न-भिन्न विभागों का 
संगठन है । प्रत्येक विभाग अपने-अपमे काय का प्रबन्ध करता है। 

प्रिवी कोंसिल की न्याय-उपसमिति ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों 
तथा ब्रिटिश भारत की उच्चतम श्रदालतों की श्रपोल सुनती है, और 
साम्नाज्यान्तगंत देशों की सब से बड़ी अदालत है। इसके फ़ैसलों की 
कहीं अपील नहीं होती । इसमें ब्रिटिश उपनिवेशों के मुकदमे तो बहुत 
कम आते हैं, अधिकतर भारतवर्ष के हो मामले पेश होते हैं। इस 
उपतमिति में कुछ न्यायाघीश दिन्‍्दुस्तानी भी रद्दते हैं |# इसके सब 
सदस्यों को वेतन मिलता है । 


#प्रायः भारतवासी बोलचालमें इस उपसमिति को द्वी 'प्रिवी कोंसिल' कद्दते हैं ; 
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मन्त्रिमणडल 





ऐतिहासिक परिचय-.पिछले परिच्छेद में बादशाह की 
प्रिवी कौंसिल का वर्णंन किया गया है। उसके बहुत बड़ी होने के 
कारण इसके सदस्यों में से कुछ की एक छोटी कमेटी बनी, जिसे 
मन्त्रिमएडल कहते हैं, और जिस पर बादशाह का विशेष विश्वास 
दोता हे। शासनपद्धति सम्बन्धी अन्य विषयों की भांति, इज्धलैए्ड की 
इस संस्था का भी क्रमशः विकास हुआ है । 
चौदद्दवीं शताब्दी तक बादशाह अपने मन्त्रियों को स्वयं चुनता 
था। मन्त्री भी प्रायः बादशाह की इच्छानुसार काम करनेवाले द्वोते 
थे, चाहे उनके ऐसे करने से राज्य का द्वित द्वो या न हो। परन्तु 
सतरददवीं शताब्दी के अन्त में लोगो की यह घारणा हुई कि यदि 
सन्त्रियों का काय जनसाधारण-सभा के अधिकतर सदस्यों के मत के 
प्रतिकूल द्दो तो उन पर अभियोग क्षगाया जाना चाहिए। इस विषय 
पर विचार द्वोते-द्दोते श्रन्‍्तत३ यह सोचा गया कि ऐसे सज्जनों को मन्त्री 
बनाया जाया करे, जिनके मत से पालिमेंट के अधिकतर सदस्य खहमत 
हों। श्रब यही प्रथा प्रचलित है | सन्‌ १७१४ ई० में जाज॑ प्रथम गद्दी 
पर बैठा | यद्द तथा इसका पुत्र जो पीछे जाजं द्वितोय के नाम से 
बादशाह बना, अंगरेजी भाषा न जानने के कारण मन्त्रिमएडल यथा 
पालिंमेंट के वादविवाद में भाग न ले सकते थे | इसलिए. इनके समय 
में राज्य का शासन-सूत्र बादशाह के हाथ से निकल कर प्रघान मन्त्री 
के हाथ में चला गया ओर मन्त्रिमएडल के अधिकार बहुत बढ़ 
गये । यद्यपि पीछे जाज तृतीय ने मन्त्रियों का कुछ विरोध किया, पर 
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वह सफल न हो सका; और उनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती दी 
चली गयी । 
मंत्री-वर्ग का निम्पाण--जब पालिमेंट का नया निर्वाचन 
होता है, या जब प्रधान मंत्री अपने पद से अस्तीफ़ा देता है, तो बादशाह 
जनसाघारण-सभा के ऐसे सदस्य को प्रधान मंत्री बनाता है जो उस खभा 
के ग्रधिकतम सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके | प्रधान 
मन्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनकर मन्त्री-वर्ग ('मिनिस्ट्री') बनाता है | ये 
अन्य मन्त्री 'कामन! ( जनसाघारण ) सभा अश्रथवा 'लार्ड? सभा के 
सदस्य द्ोते हैं | मंत्री धर्ग में प्राय: प्रत्येक विभाग के दो-दी मन्त्री 
रहते हैं, एक कामन-सभा का सदस्य होता है, और दूसरा लाड्ड-सभा 
का | इससे यह सुभीता होता है कि दोनों सभाशओ्रों में ऐसे आदमी 
रहते हैं, जिनका भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों में घनिष्ट सम्बन्ध द्वो, 
ओर जो अपने-अपने विभाग से सम्बन्ध रखनेवाले उन प्रश्नों का भली 
भाँति उत्तर दे सके, जो उक्त सभाओं के सदस्यों द्वारा समय-समय पर 
. उपस्थित किये जाये । 
बहुधा मन्त्री उसी दल के द्वोते हें, जिस दल का ठद॒स्य प्रधान 
मन्त्री हो; परन्तु विशेष दशा में दो या अधिक दलों के सदस्य भी 
मन्त्री-वर्ग में ले लिये जाते हैं। ऐसे वर्ग को गंगा-जम्रुनी मन्स्री-बर्ग 
'कोझलिशन-मिनिसट्री? कहते हैं । चुनाव का यह काय बड़े महत्व का 
होता है, और, सरकार की स्थिरता मन्त्री वर्ग के बुद्धिमत्ता पूर्वक 
किये हुए चुनाव पर निर्भर होती है। प्रधान मन्त्री द्वारा चुने हुए 
मन्त्रियों को बादशाह मन्त्री नियत कर देता है। ब्रिटिश भन्त्री-वर्ग में 
लगभग ५० मन्त्री दोते हैं | प्रत्येक मन्‍्त्री को कोई एक राजनैतिक 
विभाग रॉप दिया जाता है, और, वह उसका उत्तरदायी होता है। 
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मन्त्री-वग ओर पार्लिपेंट का सम्बन्ध-:व्येक सस्‍्त्री 
अपने-अपने विभाग के लिए, और सम्पूर्ण मन्त्री-वर्ग शास्न-नीति के 


लिए,, पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी द्ोता है | यदि महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर 
मन्त्री-वर्ग 'कामन! सभा में हार जाय तो प्रधान मन्त्री अपने पद से 
अस्तीफ़ा दे देता हे और मन्त्री-वर्ग भज्ञे होजाता हे। स्मरण रहे कि 
शासनपद्धति का कोई ऐसा नियम नद्दीं हे कि उपयुक्त परिष्थिति में 
प्रधान मन्त्री और मन्त्री-वर्ग को अस्तीफ़ा देना ही पड़े, परन्तु प्रचलित 
प्रथा के अनुसार वे भ्रस्तीफ़ा दे देते हैं । यदि वे अस्तीफ़ा न दे, तो 
वा्िक ख़्च की माँगों को स्वीकृति के समय, कामन-सभा उनका 
वेतन तथा उनके विभाग की माँग स्वीकार न करे और उनका शासन- 
कार्य चलना असम्भव द्वोजाय | परन्तु ऐसा होने का अवसर नहीं 
आता, मन्त्री-वर्ग पहले ही अस्तीफ़ा द देता है | तथापि यद्द नहीं कहा 
जा सकता कि पालिमेन्ट का मन्त्रियों पर पूर्ण प्रभुत्व है। जब कभी 
कोई मन्त्रीवर्ग अपना कार्यक्रम स्वीकार न करा सकने के कारण, 
भक्क होगा तो पालिमेन्ट को नया प्रधान मन्त्री चुनने का भार ग्रहण 
करना होगा । यदि इस नये प्रधान मन्त्री के बनाये हुए नये मन्त्री 
बर्ग का भी कार्यक्रम स्वीकृत न किया गया तो कोई व्यक्ति सद्सा 
प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण करना स्वीकार न करेगा, और शासन- 
यन्त्र चलने में वाघा उपस्थित द्वोने को शंका दोगी | इसलिए साधारण- 
तया मन्त्री जो प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, वे पा लिंमेंटमें स्वीकृत द्दीजाते 
हैं | इतके विपरीत, यदि पॉलिंमेन्ट का कोई सदस्य अयना प्रस्ताव 
उपस्थित करना चाहे और मंत्री-वर्ग उध्षके विदद्ध हो, तो उ9के स्वीकृत 
होने की सम्भावना बहुत कम होती है। 

मन्त्रिमएडल--मन्त्रिमंडल या 'केबिनेट? में सन्त्री-वर्ग के मुख्य- 
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मुख्य मन्त्री रहते हैं । इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हे। 
इसका संगठन किसी निर्धारित नियम के अनुसार नहीं होता । साधारण- 
तया ग्राजकल लगभग बीस मन्त्रीं होते हैं | मन्त्रिमंडल, त्रिटिश शासन 
सम्बन्धी सब काय के लिए कामन-सभा के प्रति उत्तरदाता हे। प्रधान 
मन्‍्त्री सकार की नीति ठददराता है और विविध राजनेतिक विभागों का 
निरीक्षण करता है। यद्यवि मन्त्रिमन्डल के सदस्य कामन-सभा के 
सदस्य होते हैं, आवश्यकता होने पर ये बादशाह द्वारा उ8 समा को 
भंग करा सकते हैं । 
उसकी कायपद्धति-..मन्त्रिमंडल को बैठक में प्रधान मन्त्री 
सभापति द्दोता है । इस सभा में शासन-नीति सम्बन्धी विचार होता हे 
तथा यह निश्चय होता है कि सरकार की ओर से कोन-कोन से कानूनी 
मसविदे या प्रस्ताव पालिमेंट में उपस्थित किये जायें। प्रत्येक मन्त्री 
अयने-अपने विभाग का उत्तरदाता द्योता हे, और, उससे सम्बम्ध 
रखनेवाली साधारण बातों का निर्णय, जिनका अन्य विभागों से भी 
सम्बन्ध हो, मन्त्रिमंडल की बैठक में द्ोता दे । मंजिमंडल में प्रत्येक 
बात का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार नहीं द्वोता । 
प्रधान मन्त्री तथा कुछ खाध-खास मन्त्रियों के मत को शाधघक महत्व 
दिया जाता है, ओर प्रायः खब बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार 
होता है | यदि कोई मनत्री इनके निर्णय से असन्तुष्द हो तो वह अपने 
पद से इस्तीफा देने में स्वतन्त्र हे, परन्तु जब तक वह अपने पद से 
श्थक्‌ न हो, उसका कतंव्य हे कि वह पालिमेंट में प्रधान मन्त्री का 
साथ दे और उसका समथन करे। 
मंत्रिमंडल की सब कारंबाई गुप्त रखी जाती है। यदि किसी 
विषय के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के सदस्यों में मतभेद हो तो वह भी 
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गुप्त रखा जाता है । पालिंमेंट में तो सब मंत्री प्रधान मंत्री के मत के 
अनुसार ही काम करते हैं | हाँ, यदि कोई मंत्री मतभेद के कारण 
अस्तीफ़ा दे तो उप्त अधिकार रद्दता है कि वह श्रस्तीफ़ा देने के 
कारणों के पालिंमेंट में प्रगट कर दे | यदि कोई मंत्री ऐसा काम करे, 
जो मन्त्रिमंडल की एकता के विरुद्ध द्ो तो प्रधान मंत्री को अधिकार 
है कि उस मंत्री को अस्तीफ़ा देने के लिए वाध्य करे। मंत्रिमंडल के 
निर्णयों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता | महत्वपूर्ण निर्ण॑यों 
की सूचना, प्रधान मन्त्री बादशाद्द को दे देता है । 
मंत्रिमंडल और बादशाह का सम्बन्ध--जैसा कि हम 
पहल्ले कद चुके हैं, बादशाह शासन सम्बन्धी खब काय॑, मंत्रिमंडल के 
म्रन्तब्यों तथा प्रधान मंत्री के परामर्श के अनुसार, करता है | यदि वह 
चाददे तो वह ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति 
में प्रधान मन्त्री अपने पद से अस्तीकफ़ा देदेता हे और, इसके फल- 
स्वरूप सभी मंत्रियों को अस्तीफ़ा देना द्ोता हे, ओर बादशाह को नये 
प्रधान मन्त्री का चुनाव करना होता है। नया प्रधान मन्त्री नये मनत्री- 
वर्ग का चुनाव करता दे | यदि नये प्रधान मन्त्री का मत पुराने 
प्रधान मंत्री के अनुसार ही रहे तो बादशाह को श्रपनी इच्छा के 
विरुद्ध उसकी बात मान लेनी पड़ती है या पालिंमेंट को भंग करना 
दोता दे । बादशाह्व पालिंमेंट को ऐसी दशा में दी भंग करता हे, जब 
उसे इस बात का विश्वास द्टो कि जनता नये चुनाव में बादशाह 
के निर्णय का समर्थन करेगी । 
पालिमिंट के नये चुनाव के बाद नया प्रधान मंत्री चुना जाता हे, 
और वह अपना नया मंत्री वर्ग बनाता है। यदि यद्द प्रधान मंत्री भी 
पुराने प्रधान मंत्री की नीति का समथन करे तो बादशाद्द को अपनी 
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इच्छा के विर्द्ध उसको बात माननी पड़ती हैं, अन्यथा, जनता के 
प्रतिनिधियों से उसका विरोध होने की सम्भावना द्वोतोी है। प्रायः 
कोई बादशाह यह विरोष होने देना नहीं चाहता, क्‍योंकि वह जानता 
है कि भूत काल में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह ( चाल्सं 
प्रथम ) को अपना सिर देना पड़ा और दूसरे बादशाह ( जेम्स द्वितीय ) 
को भपना सिंद्दासन खोना पड़ा था। इसीलिए बादशाह साधारणतः३ 
अपनी इच्छा के झनुसार शासन-काय नहीं करता, बरन्‌ प्रधान मंत्री 
और मंत्रिमएडल के मन्तब्यों के अनुखार सब कार्य सम्पादन करता 
है । 

इस विचार से कुछु लोग इंगलेए्ड के बादशाह को मंत्रिमएडल 
के द्वाथ की कठपुतली कद्ते हैं, परन्तु वास्तव में जैठा कि पहले कहा 
जा चुका हे, बादशाह व्यक्तित्व का प्रभाव शासन सम्बन्धी कार्यों में 
थोड़ा-बहुत झवश्य रहता है । 

प्रत्रिमंदल के सदरुष--मंत्रमएडल के निम्नलिखित पदा- 

घिकारी हैं, भोर उनका कार्य इस प्रकार है ३-- 


१-प्रधान मंत्री ओर प्रधान कोषाध्यक्ष--प्रधान मंत्री के कार्य 
बताये जा चुके हैं | वह प्रधान कोषाध्यक्ष भी बन जाता है | वह 'कामन'- 
सभा का नेता भी माना जाता है| उसे दस हजार पोंड वार्षिक वेतन 
मित्रता है ।* अवकाश ग्रहण करने पर उसे प्रतिवर्ष दो हजार पोंड 
पेन्शन दी ज्ञांती है । 

२-लाड़ प्रेसीडेंट-आफ़-दि-कॉसिल--यह प्रिवो कॉसित्त का 


सभापति होता है । इसे विशेष काय करना नहीं होता; यद्द विचार किया 
करता दहै। 


अन्य मंत्रियों को प्रतिवष दो हजार से पांच दइजार पोंड तक वार्षिक वेतन 


दिय। जाता है। 
है 
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३--लाड़ चान्सलर--यह लाड सभा का, तथा ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य के न्‍्याय-विभाग का, भ्रधान होता है और न्यायाधीशों को नियत 
करता है | इसके अतिरिक्त, यह सरकार का मुख्य क़ानूनो सलाहकार 
होता है । राजकीय मौहर इसो के पास रहती द्ै। यद्द पद रोमन 
क्थल्निक इंघाई को नहीं मिलता | 

४७--लाड़ प्रिवी सीलन-- सन्‌ १८८७ ई० से पह्ल्ते यद्द पदाधिकारी 
बादशाह के हस्ताक्षर किये हुए महत्वपूर्ण आज्ञापत्रों पर मोहर लगाता 
था, और इस लिए उन अज्ञापत्रों का उत्तरदायी समझा जाता था। 
परन्तु उक्त वर्ष से इस मौहर कों आवश्यकता न रही और यहद्द कार्य 
भी न रद्दा | श्रब यह पद मन्त्री-वर्ग के किसी ऐसे प्रभावशाल्नी ब्यक्ति को 
दिया जाता है जा अपना सब समय राष्ट्र की शासन सम्बन्धी बातों 
वर विचार करन में लगा दें । प्रायः इस पद वात्ला मन्त्री ल्ा्-सभा का 
नता भी होता है । मन्त्रिमण्डल में इसके विचारों का बड़ा मद्दत्व है। 

५--अर्थ-मन्त्री या चान्सलर-आफ़-ऐक्सचेकर--अ्र्थ विभाग 
का सब कार्य इसके श्रधोन द्वोता हे | यही बजट तैयार करता है, और 
पाल्िमेंट में पश करता है | 

६--स्व देश-मन्त्री याहाम सेक्रेटरी-- इसका कार्य, प्रबन्ध करना 
और शान्ति रखना है। पुलिस, जेल, सुधार गृह ( रिफ़ार्मेंटरो') 
झादि इसके अधीन द्वोती हैं। यह खान, कारख़ाने श्रादि विविध श्रौद्यागिक 
संस्थाओं के इनसरुपेक्टरों को नियत करता और उनके कार्य को देखता 
है । यह इस बात का भो प्रचन्ध करता है कि विदेशियों को किन-किन 
नियमों का पालन करने से नागरिक के अधिकार दिये जायें, तथा किन 
विदेशियों को इंवलैण्ड में रहने द्वी न दिया जाय । 

७--विदेश-मन्त्री--यह इस बातका निश्चय करता है छि इंगलैयड 

की श्रन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिए। किसी राज्य से युद्ध 
करना, या शानित व्यवहार करमा, अथवा सन्धि करना उसका 
कार्य है | वास्तव में इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषर्यों का निश्चय तो 
मन्त्रिमयडल में दी द्ोता है, विदेश-मन्त्रो डल निश्चय को कार्यरूप में 
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परिणत करता है। इंगलेण्ड का भ्रन्य देशों से जो राजनेतिक पतन्न- 
ब्यवहार होता है, उसका भो उत्तरदाता विदेश-मन्त्री ही होता है । 
८--उपनिवेश-मन्त्री-- यह सांम्राज्य के स्वाघीन भागों के शासन 
में कुछ इस्तक्षेप नहीं कर सकृता, परन्तु श्रन्‍्य उपनिवेशा के सुशासन 
झौर उन्नति के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होता द्दै। 
३--भारत-भन्त्री--यह भारतवष के सुशासन, शांति और उ्ञात्ति 
के ज्षिए उत्तदायी दहै। भारत-सरकार को इसकी अश्राज्ञानुसार काय 
करना दोता है। इसे अपने काय में सहायता देने के लिए एक समा 
रहती है, जिसे इंडिया कोधिल कहते दें । 
१०-लु केस्टर की डची का चान्सलर--यहद्द बादशादह्द को निजी 
रियासत का प्रत्रन्ध करता है। इस पद का काय अ्रधिक नहीं 
रहता, इसलिए यद्द मन्‍्त्री अपना समय शासन सम्बन्धी बातों पर 
गर्भीरता पूवक विचार करने में त्ञगाता दै । 
निम्नलिखित पदाधिकारियों का कार्य उनके नाम से स्पष्ट है :-- 
११--स्काट लेण्ड का मन्त्री । १९- व्यापारिक बोड़ का सभापति 
१३- युद्ध-मंत्री । १६--नो सेना विभाग का प्रधान | १३४-वायु- 
मंत्री । १६--वायुयान-निर्माण-मंत्री । १!७--स्वाघीन-उपनिवेश-समंत्री । 
१८--यातायात-मंत्री । १३--सूचना-मंत्री २०--खाद्यपदार्थ मंत्री । 
२१-- रसद-मन्नी । २२--विभाग-हीन मंत्री । २३-- पोश्टमास्थर 
जनरल | २४-रशिक्षा-मंत्रो । २५--स्वाध्थ्य-मन्त्री । २६--ऊ्र ष- 
मन्‍्त्री | २७--मज़दुर-विभागन-मन्त्री | २८--निर्म्माण -विभाग-मन्त्री । 
युद्धकान्न में युद्ध-कार्य का संचालन करने के लिए युद्ध-मन्श्रिमण्डत्र 
बनाया जाता दै । इसमें सन्त्रिमण्डल के आठ दस प्रमुख सदस्य होते हैं । 
पहले कहा जा चुका है कि मन्त्रिमण्दल्न के सदस्य मन्त्रीवर्ग से ही 
लिये जाते हैं । उनके अतिरिक्त, मन्च्रिवर्ग में ऐसे पदाधिकारी भी रहते हैं 
जो मन्श्रिमएडल्व के सदस्य नहीं होते । ऐसे वर्तमान पदाधिकारी निम्न- 
लिखित हैं:-- पेन्शन (विभाग का सन्‍्त्री; अटार्नी-जनरल; सालह्रिसिटर- 
कर८ 
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जनरल; स्काटलेंड का सालिसिटर-ज्नरत्व; अथं-्युद्ध-मन्त्री; ला्ड एडवोकेट; 
स्क्राटलंंड का उपम्रन्त्री; भारतवर्ष का उपमनत्री; झौर विविध विभागों के 
डउपमनत्री । 
मन्त्री ओर सरकारी कर्मचारी-- शासन काय॑ के प्रत्येक विभाग 
में एक मन्त्री के अधीन कई एक स्थायी सरकारी कमंचारी रद्दते हैं। 
मनन्‍्त्री अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्धारित करता है; उस 
नीति के अनुसार शासन-कार्य करना स्थायी सरकारी कमेचारी का 
काम है । ये कमेचारी अपने पद पर बराबर बने रहने के कारण अपने 
विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत-सी बारीकियाँ को जानते 
हैं । मन्त्रमएडल समय-समय पर बदलते रहते हैं। नये-नये मन्त्री 
नियुक्त होते हैं; उन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं दो 
सकता । वे अपने कार्य के लिए उक्त कमेचारियों का द्दी आठरा लेते 
हैं । इन कमेचारियों की ही बदौलत शासनकाय की श्टझ्वला बनी 
रहती 8 । 
यदि कोई मन्त्री अपने विभाग की व्यौरेवार बातों में दस्तक्षेप 
करने लगे तो छघरकारी कमेचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी बात बतला 
सकते हैं कि मन्त्री फाइलों के बोफ से दब जाय, उसे पालिमेंट के 
आवश्यक कार्यो' के लिए अवकाश ही न रदे और, श्रन्त में लाचार 
होकर, उसे सरकारी कमेचारियों की ही शरण लेनी पड़े | 


यदि सरकारी कमेचारियों का काय सन्‍्तोषप्रद न द्वो तो मन्त्री 
उन पर जुर्माना कर सकता हे, वह उन्हें बर्खास्त भी कर सकता ह्दे। 
यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई च्रुटि द्वोा जाय तो उसके लिए मन्त्री 
उत्तरदायी समभा जाता दै, उसके अच्छे कार्य का श्रेय भी मन्त्री को 
ही मिलता है । सरकारी कर्मचारी को उसका पुरहकार वेतन-बृद्धि या 
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पदवी के रूप में प्राप्त होता हे | कोई सरकारी कर्मेचारी जनसाघारण- 
सभा का सदस्य बनने के लिए उम्मेदवार नहीं द्ो सकता । 

सिविल्ल सर्विस-- भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों के लिए. जिन 
स्थायी सरकारी कर्मचारियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे 
अधिकतर सिंवल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा पास होते हैं; जिस बर्ष 
जितने कर्मचारियों की आवश्यकता द्वोंती हे, उत व उतने आदमी 
उन व्यक्तियों में से ले लिये जाते हैं, जिन्होंने यद्द परीक्षा दी हो, और 
क्रमानुसार अधिक-से-अधिक नग्बर पाये हों | कुछ ऊँचे पदों पर, उनसे 
नीचे पद वालों को तरक्की देकर, नियुक्ति की जाती है । 

इन स्थायी कर्मचारियों के पदों का वेतन निश्चित रद्दता हे ओर 
बह क्रमशः बढ़ता जाता है | ये उस छघमय तक अपने पद से ध्रथक्‌ नहीं 
किये जाते, जब तक वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रहें। जब ये 
नौकरी से श्रवकाश ग्रदण करते हैं, तो इन्हें पेन्शन मिलता है | 





छठा परिच्छेद 
पालिमेंट का संगठन 





उत्तम शासनपद्धति का आदर्श यह है कि प्रभुव या अ्रन्तिम 
नियन्त्रण-शक्ति जनता को दो, प्रत्येक नागरिक को न केवलत्ब उस प्रभुस्व 
के उपयोग में मत देने का अधिकार हो, परन्तु डसे समय-समय पर 
कोई स्थानीय या देशोय सा्वेजनिक कार्य करके शासन में वारुतविक 


भाग ल्लेना पड़े । --जे० एस० मिल्न 


प्राकथन-...ज्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी कानून बनाने 
वाली संस्था पालिमेंट हे। अन्य देशों की आधुनिक व्यवस्थापक 
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6स्थाओं में यह बहुत पुरानी है, और कई देशों ने इसके नमूने पर 
अपनी-अपनी व्यवस्थापक सभाओं की रचना की है। इसलिए इसे 
धार्लिमेंटों की जननि? कद्दा जाता है। यद्यपि साधारण बोलचाल में 
पार्लिमेंट से उछकी एक ही सभा (ज्नसाघारण-सभा)का अभिप्राय होता 
है, वास्तव में उसकी दो समभाएँ हैं, (१ ) 'कामन? ( जनसाधारण ) 
सभा या 'हाउस-आफ़-कामन्स! ओर, 'लाडुं? सभा या “दाउस-श्राफ़- 
लाडुंत? | पालिंमेंट के आधुनिक संगठन आदि के सम्बन्ध में आगे विचार 
करेंगे । पहले यद्द जान लेना चाहिए कि पालिंमेंट का प्रादुर्भाव कि 
प्रकार हुआ, तथा इसे अपना बतंमान स्वरूप कैसे मिला । 

पालिपेंट की प्रारम्भिक स्थिति -- ऐस्लो-सेक्शन काल 
में अर्थात्‌ दसवीं शताब्दी तक, इंगलेंड में बादशाह ही सब नियमों को 
बनाता या बनवाता था। हाँ, वद मुख्य-मुख्य नियमों में, तथा 
असाधारण करों के निर्धारित करने में, “विटन-सभा? की सज्ञाह ले 
लिया करता था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हैं। ग्यारहवीं 
शताब्दी में राज्याघिकार नामेन बादराद्दों के द्वाथ में चला गया। 
इन्होंने इंगलैंड को भूमि, अपनी इच्छानुखार अपने अनुचरों या सैनिक 
सेवा करनेवालो में विभक्त करदी। इनके समय में 'विटन-समा! 
का स्थान महासभा (“ग्रेट कौंसिल?) ने ले लिया | इस सभा के सदस्य 
जागीरदार, सरदार, प्रधान लाट पादरी, और लाट पादरी आदि बड़े- 
बड़े आदमी होते ये | बारदइवीं शताब्दी में कुछ बड़े-बड़े लोगों में 
यह भाव फैला कि कर निर्धारित करने का अधिकार उन्हें द्वी द्वोना 
चाहिए, बादशाह को नहीं । पीछे, उन्होंने श्रावश्यकता समझ लेने पर, 
जनसाघा(ण को भी अपने साथ मिला लिया; और, वे सम्मिलित 
शक्ति से बादशाह का विरोध करने लगे। शअ्रन्ततः सन्‌ १२१५ ई० में 
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प्रजा ने जौन बादशाह पर विजय पायी और, उससे बलपूबंक 'मेगना- 
चार्ट! नामक महान अधिकार-पत्र प्राप्त कर लिया। 
दो सभाएँ ््ग्य द्स अधिकार-पत्र के श्रनुसार यह व्यवस्था की 
गयी कि छोटे ताल्लुकेदारों आदि को स्थानीय शासकों श्र्थात्‌ 'शेरिफ़ों? के 
पांस भेजे हुए साधारण श्राज्ञापपत्रों द्वारा बुलाया जाय, ओर बड़े-बड़े 
ताल्लुकंदार पृथक्‌ आमंत्रण-पतन्नों ( समन?) बुलाये जायें | क्रमश) छोटे 
तल्लुक्ंदारों का अपने क्षेत्र के निवार्सियों में से निर्वाचन द्ोने लगा 
ओर सभा में इनके बेठने का अलग प्रबन्ध हो गया। इस प्रकार 
मद्दासभा की, जो इस समय पीलमेंट कही जाने लगी थी, दो सभाएँ 
हो गयीं; एक का नाम पड़ा 'कामन!ः ( जनसाधारण ) सभा, भोर 
दूसरो का नाम हुआ 'लाड्ड?-सभा | 
कामना सभा 
सन्‌ १८८५ में 'कामन!-सभा के सदस्यों की संख्या ९७० निर्धा- 
रित की गयी थी | सन्‌ १६१८ के कानून से ग्रेट.ब्रिटेन में प्रतिनिषित्व 
का आधार सत्तर हजार व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि किया गया। 
पीछे आयलेंड में तेतालोस दजार व्यक्तियों के लिए. एक प्रतिनिधि 
रखना निश्चित हुआ । इस प्रकार 'कामन!-सभा के सदस्यों की संख्या 
७०७ हुई। सन्‌ १६२२ में आयलेंड फे लिए अलग पौलंमेंट बनजाने 
पर अश्रब 'कामन'-सभा में ६१४ सदस्य द्वोते हैं, जिनमें १३ सदस्य 
आयलेंड के सम्मिलित हैं ।# निर्वाचन प्रति पाँचवें वर्ष होता हे | यद्द 


_समय पा्लिमेंट की श्राशा से बढ़ाया जा सकता है। प्रधान मन्त्री की 
“सदस्यों की संख्या की दृष्टि से समा का भवन बहुत छोटा है। परन्तु प्रायः 
उपस्थिति कम होने से बहुत-सी जगह खाली पद रहती है। 


अक्तूबर १९४० में तत्कालीन पालिंमेंट का समय पांच वर्ष से बढ़ाकर छः बर्ष 
किया गया। 
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सिफारिश से, बादशाह नया निर्वाचन पाँच व से पहले भी कर 
सकता है । न्‍ 

पद्दले इस विषय का कोई यरियम नहीं था कि पालिंमेंट का चुनाव 
इतने समय वाद अवश्य हो । खन्‌ १६४७१ में न्रेवाषिंक कानून पास 
हुआ था | सन्‌ १७१६ इ० में कानून बना कि पालिंमेंट का चुनाव प्रति 
सांतषें वष हुआ करे | यह नियम सन्‌ १६११ ईं० तक रहा | उस वर्ष 
से प्रत्येक नयी पाल्िमेंट का जीवन पांच वर्ष निर्धारित कर दिया 
गया है । 


प्रत्येक सदस्य को भाषणबस्वातन्त््य है, अर्थात्‌ उस पर उसके भाषण 
के लिए राजद्रोद या मान-हानि का अभियोग नहीं चल सकता। वह 
दीवानी मामल्ले में गिरप्तार नहीं किया जा सकता | सन्‌ १६३७ ई० से 
प्रत्येक सदस्य को ६०० पौंड प्रति वर्ष मिलते हैं । 


निर्वाचक होने के लिए अयोग्यताएंँ -निम्नलिखित व्यक्ति 
इस सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचक नदीं हो सकते:-- 

१--नाबालिग, लाड्ड, विदेशी, दिवालिया और पागल । 

२--किसी घोर अपराघ या राजद्रोह के अपराधी, जब तक ये 
अपने अपराध का दण्ड न भुगतलें, या उसके लिए क्षमा प्राप्त 
न करलेों | 

३--जो निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराघ के 
अपराधी हों । 

[ ये अ्रपराधी ठहराये जाने के समय से सात वष तक निर्वाचन के 

अधिकारी नहीं होते ] 

४-जनिर्वाचन कार्य में लगे हुए व्यक्ति । ह 

*विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा बन सकते हैं. उन 
शर्ती में मुख्य, ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच वर्ण निवास करना है। 
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उम्मेदवारी के लिए अयोग्यता - निम्नलिखित व्यक्ति 
कामन-सभा के उम्मेदवार नहीं दो सकते;+-- 

१--जो व्यक्ति निर्वाचक नहीं द्वो सकते। 

२--पादरी, चाहे वह रोमन केथलिक हों, या प्रोटेस्टेन्ट । 

३--स्थायी सरकारी कमेचारी, जज, पेन्शन पानेवाले व्यक्ति; 
ओर सरकारी कामों के ठेकेदार, 'शेरिफ!ः ( स्थानीय प्रबन्धाधिकारी ) 
ओर निर्वाचन-स्थान के निर्वाचन-अफसर | 


निर्वाचक कौन हो सकता है १-ब्रिटिश छंयुक्त राज्य में 
निर्वाचक-संघ तीन तरह के हैं; ( १ ) साधारण, ( २ ) व्यावधायिक 
ओर (३ ) विश्वविद्यालय के। कोई व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचक- 
संघोंसे मत नहीं दे सकता, ओर इन दो में से एक, साधारण निर्वाचक- 
संघ दोना श्रावश्यक है | निर्वाचक-सूची प्रति वर्ष तैयार की जाती है | 
साधारण निर्वाचक-संघ के मतदाताओं की सूची में वही ब्यक्ति 
नाम लिखा सकता है जिसमें निर्वाचक होने की अयोग्यता न हो, और 
जो उस वष अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में, तीन मह्दीने रहा हो। 
व्यावसायिक निर्वाचक संघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकता हे, 
जितकी दस पौंड वार्षिक किराये वाली दुकान द्ो। ऐसे व्यक्ति की 
स्री या पति भी मताधिकारी होता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही 
मताधिकार हे। विश्वविद्यालय के निर्वाचक-संघ में वही व्यक्ति 
मतदाता द्दो सकते हैं जो उस विश्वबिद्यालय के ग्रेजुएट द्ों, और 
जिनकी आयु इक्कीस वर्ष या इससे अधिक हो । 


निर्वांचन-अपराध और उसका नियन्त्रण-_.सन्‌ १८८६ 


ई० के कानून के अनुसार निम्नलिखित उपायों से, निर्वाचन सम्बन्धी 
है 
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अनुचित व्यवद्वार रोका जाता है:--- 

१--रिश्वत देना, दावबत देना, अनुचित प्रभाव डालना और 
भूठे नाम से काम करना, अपराघ माना गया है। 

२--निर्वाचन-काय के लिए होनेवाल्ते ख्च॑ की सीमा निर्धारित 
कर दी गयी है । 

[ श्रति निर्वाचक, सात पेंस ( छः आने ) के अधिक खर्च न 
किया जाना चाहिए । ] 

३--प्रत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वाचन-व्यय का पूरा हिसाब, 
सरकार द्वारा नियुक्त कमेचारी को देना होता है । 

४--जो व्यक्ति किसी निर्वाचन-अपराघ के अपराधी माने जाते हैं, 
उन्हें दए॒ंड दिया जाता है । 

इस कानून के द्वोने पर भी इंगलैण्ड में निर्वाचन-अपरार्धों को 
संख्या काफी अ्रधिक रहती है । 

सदस्यों और निर्वाचककों का सम्बन्ध--कामन-सभा का 
प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचक-संघ का प्रतिनिधि द्वोता है। उसका 
करत॑व्य है कि सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के शासन-कार्य के सम्बन्ध 
में आवश्यक प्रश्न करता रद्दे | उसे चाहिए कि पालिमेंट का अधिवेशन 
समाप्त द्वोने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर निर्वाचकों को यद्द 
समभाये कि पालिंमेंट में क्या द्वो रह्दा हे, और उसमें उसने क्‍या भाग 
लिया है | उसका यह भी कतंव्य है कि उन विविध प्रश्नों के सम्बन्ध 
में जो पालिंमेंट में पेश होते हैं, या पेश होनेवाले द्वों, वह प्रपने 
निर्वाचक्रों की राय जानने का यत्न करे। परन्तु उसके लिए यदद 
आवश्यक नहीं है कि वद उसी राय के अनुसार कामन-सभा में 
अपना मत देता रहे | हाँ, उसे इस बात का अवश्य ध्यान रखना 
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होता है कि वह कामन-रु्मा में जो कार्य करें, वद उसको निर्वाचन 
के समय की प्रतिज्ञा के विरुद्ध न द्वो | परन्तु यदि वह ऐसा कार्य छरे, 
तो उसे कोई रोक नहीं सकता । शासनपद्धति सम्बन्धी कोई नियम ऐसा 
नहीं है, जो उसे उक्त प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वाध्य करे । 
कभी-कभी तो सदस्य अपना पुराना दल या पार्टी छोड़ कर दूसरे नये 
दल में श्रा मिन्नते हैं | परन्तु जो विवेकशील द्वोते हैं, वे अपने विचार- 
परिवतंन के सम्बन्ध में अ्रपने निर्वाचकों की राय जानना आवश्यक 
समभते हैं | इसलिए वे नाममात्र के कार्यवाली कोई सरकारी नौकरी 
स्वीकार करके कामन-समा में पहले अपना स्थान खाली कर देते 
हैं,& और, फिर सरकारी नौकरो छोड़ देते हैं| पश्चातू, जब उनके 
निर्बाचक-संघ से पुन: निर्वाचन होता है, तो वें, नवीन दल के सदस्य 
बनकर, कामन-सभा के लिए उम्मेदवार बन जाते हैं । 


कामना सभा के पदाधिकारी -. 'कामन!-सभा के मुख्य पदा- 
घिकारी निम्नलिखित होते हैं;--( १) “स्पीकर? अर्थात्‌ भ्रध्यक्ष । 
(१) कमेटियों का सभापति तथा “कामन'-सभा का उपसभापति, 
( ३ ) क्‍लक । कामन-सभा का नया चुनाव हो जाने पर, प्रथम श्रधि- 
बेशन में, सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है। बादशाह इस 
चुनाव को स्वीकार कर लेता हे । 'स्पीकर' सभा का नेता नहीं होता, 
उसका कार्य केवल सभा को सुचारू रूप से चलाना हे। वद किसी 
प्रस्ताव पर केवल उस समय अपना मत देता है, जब उसपर दोनों 
पक्त के मत बराबर हों | वह निश्चय करता है कि किसी प्रस्ताव पर 


अनिर्वाचित दो चुकने पर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि-पद से अस्तीफा नहीं दे 
सकता; यदि वह कामन-सभा से पृथक होना चाद्दे तो उसके लिए कोई सरकारी 
: नौकरी स्वीकार कर लेना आवश्यक है। 
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बादविवाद बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं | वह पुनरुक्ति 
करनेवाले या अप्राघंगिक बात कहनेवात्ते सदस्य का भाषण बन्द कर 
सकता है | यदि कोई सदस्य उसकी शआज्ञा का पालन न करे तो वह 
उसे सभा से निकाल सकता है, या उसका कुछु समय तक सभा में 
आना बन्द कर सकता है । इन विषयों में उसका निरणंय अन्तिम माना 
जाता है, उसकी कहीँ श्रपील नद्दीं दोती । डसका बहुत आदर किया 
जाता है | उसे रहने को सरकारी मकान, तथा ५,००० पौंड वाषिंक 
बेतन मिलता है | अपने कार्य से अवकाश ग्रहण करने पर वद “लार्ड! 
बना दिया जाता है । 

कमेटियों का सभापति मन्त्री-वर्ग द्वारा नियुक्त किया जाता है। 
बद्द सब कमेटियों में अध्यक्ष का स्थान अददण करता है, और “कामन”- 
सभा में उप-समभापति होता है। 

क्लक स्थायी सरकारी कमचारी द्ोता है, यद्द 'कामन/'-सभा के 
चुनाव के साथ बदलता नहीं | इसका कतंव्य यह है कि सभा की 
कारवाई की रिपोट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे। 

'कामन'-सभा की कमेटियाँ--इस सभा की सबसे महत्व- 
पूर्ण कमेटी “पूरी समा की कमेटी? द्वोती हे, इसमें अध्यक्ष का आसन 
“स्पीकर” अहण नहीं करता, कमेटियों का सभापति करता है। इस 
कमेटी में प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न पर एक-से-अजथिक बार भी बोल 
सकता है । काय के अनुसार इस कमेटी के भिन्न-भिन्न नाम दोते हें । 
उदादरणवत्‌ जब यद्ट कमेटी आगामी वर्ष के खर्च के सम्बन्ध में 
विचार करती है, इसे खर्च-कमेटी कह्ठते हैं | जब यह आय-प्रासि के 
उपायों श्रर्थात्‌ करों का विचार करती हे, तो इसे आय-साघन-कमेटी 
( 'कमेटी-आफ-वेज़ एन्‍्ड मीन्‍्ज! ) कद्दते हैं । जब यह भारत के द्विसाब 
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पर बिचार करती दै, तो इसे भारतीय-राजस्व-कमेटी कहते हैं । 
कामन-समा की अन्य कमेटियों में मुख्य ये हैं :-- ( १ ) छिलेक्ट 
कमेटो--यद्द आवश्यकतानुसार किसी कानूनी मखविदे पर विचार करने 
के लिए नियुक्त होती है। इसमें १५ सदस्य द्वोते हैं| (२) स्थायी 
कमेटियाँ--ये छुः द्वोती हैं | साघारणतया कानूनी मसविदे इन्हीं के 
पास भेजे जाते हैं | प्रत्येक कमेटी में ६० से ८० तक सदस्य द्वोते हैं। 
( ३ ) नियुक्ति-कमेटी या कमेटी-आफ़-सिलेक्शन--इस कमेटी को 
कामन-सभा अपने भधिवेशनके आरम्ममें चुनती हे । इसका काम सिलेक्ट 
कमेटी तथा स्थायी कमेटियों के सदस्यों की नियुक्ति करना है। इसमें 
११ सदस्य होते हैं । ( ४ ) व्यक्तिगत या “प्राइवेट” मसविदों की कमेटी । 
(५ ) सावंजनिक हिसाब कमेटी | (६ ) सावंजनिक दर्खास्‍््तों को 

-.. कमेटी । और ( ७ ) भोजनालय तथा जलपान की कमेटी । 

सिलेक्ट कमेटी को. और व्यक्तिगत मखविदों की कमेटी को 
उपस्थित मसविदों के सम्बन्ध में गवाह लेने का अधिकार है; अन्य 
कमेटियों को यह अधिकार नहीं हे । जब किसी महत्वपूर्ण मसविदे पर 
ऐसी सिलेक्ट कमेटी नियुक्तकी जाती है जिसमें'कामनःउभा झौर 'लाड? 
सभा दोनों के सभात॒द होते हैं, तो उसे संयुक्त सिल्लेक्ट कमेटी कहते हैं । 
कामन-सभा और मन्त्रीवर्ग का सम्बन्ध-- 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं, मन्त्री-व्ग सब शासन-कार्य के लिए 
'कामन?-सभा के प्रति उत्तरदायी होता है | सभा के सदस्यों को यह 
अधिकार है कि वे मन्त्रियों से विविध प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के 
कार्यों को आलोचना कर सकते हैं, और प्रस्ताव उपस्थित कर सकते 
हैं। याद किसी विभाग का कार्य असुन्तोषप्रद हो तो वे उसका ख़्च 
. कम कर सकते हैं, या हे मेन्त्री का वेतन घटा सकते हैं। ऐसी 


.ििणणाण"ा/॥नाभाभाााा कब... 
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परिस्थिति में मन्त्नी-बर्ग को अस्तीफ़ा देना द्वोता है । 

इतना द्वोने पर भी इंगलेंड में मन्त्री-वर्ग की शक्ति दिन-पर-दिन 
बढ़ती जारदही है | यदि मन्मत्रो-वर्ग 'कामन? सभा के ऐसे दल के सदस्यों 
में से संगठित हुआ हो, जिसकी संख्या इस सभा में साढ़े तीन सौ से 
अधिक द्वों तो प्रधान मन्त्री कामन-सभा की परवाह न करके, सब 
कार्य अपनी इच्छानुसार कर सकता है; इसमें शर्त यद्द है कि वह 
कामन-सभा में अपने दल के सदस्यों की एकता बनाये रख सके, ओर 
उन्हें दूसरे दल में सम्मिलित होने से रोक सके | 

“लाड'-सभा 
दूसरो सभा की आवश्यकता--कुछ सजनों का मत तो 

यह है कि देश में व्यवस्था-कार्य के लिए. एक हो सभा ( जनसाधारण 
सभा ) का द्वोना पर्याप्त है; क्योकि यदि दूसरी सभा रहेगी तो दो में से 
एक बात द्वोगी, यह दुछरी सभा या तो जनसाधारण-सभा से सहमत 
होगी, या उसका विरोध करेगी | पहली दशा में यद्द सभा अनावश्यक 
प्रमाग्गित होगी, और दूसरी दशा में केवल बाघा-स्वरूप होगी। इस 
लिए. इस मत के अनुसार दूसरी सभा नहीं होनी चाहिए । 

इसके विपरीत, अन्य राजनीतिशों का मत है कि किसी देश में 
कानन बनाने की शक्ति एक ही सभा के द्वाथ में न रहने देना चाहिए । - 
किसी नियम के व्ववह्दार में आने से पूर्व उसके विषय में दूसरी सभा 
का निर्णय जान लेना चाहिए । इससे और कुछ नहीं, तो यद्द लाभ 
तो होगा दी कि जल्दबाज़ी न द्वो सकेगी, तथा पदली सभा उतनी 
स्वच्छुन्द और अभिमानी न होगी, जितनी दूसरी सभा के अभाव में, 
इर समय अपनी विजय का विश्वास रखने की दशा में, उसका द्वोजाना 
सम्भव है | आआज-कल कितने द्वी देश इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते 
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हैं कि दूधरी सभा शासन-नीति की उचित रक्षा करते हुए ऐतिदातिक 
श्र खला बनाये रखे और आकस्मिक परिवतंन न होने दे । 

इंगलेएड का अनुभव--खतरहवीं शताब्श के मध्य में 
इंगलैंड ने एक सभा से काम चलाने की पद्धति की परीक्षा की थी। 
जैता अन्यत्र कद्दा गया हैं, सन्‌ १६४१ ई० में बादशाह के पद का 
अ्रन्त कर दिया गया था। उसी समय “लाड?-सभा भी अनावश्यक 
ठहरादी थी | इंगलेंड ने बिना बादशाह, और केवल एक ही ब्यव- 
स्थापक समा द्वारा राजकार्य चलाने का ग्यारह वर्ध अनुभव किया, 
परन्तु अ्रन्ततः यह अनुभव सन्तोषप्रद तथा उत्साह-बद्धक न रहा झोर 
उसे, बादशाद् तथा लाड्ड-सभा, दोनों को पुनःश्यापित करना पड़ा। 

यह नहीं कद्दा जा सकता कि यहाँ इस दुसरी सभा के सदस्य ऐसे 

सुयोग्य श्रनुभवी, और सावंजनिक हिताभिलाषी हैं, जैसे वे वास्तव में 
होने चाहिएँ | अ्रधिकांरा लाड बड़े ज़मीदार या घनी व्यापारी श्रादि 
होने के कारण आलसी, ऐश्बय-प्रेमी ओर झनुदार हैं; वे सुधारों का 
विरोध करना श्रौर जैसे-बने अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक (या 
सामाजिक ) अधिकारों की रक्षा करना द्वी अपना कतब्य समभते हैं। 
परन्तु 'कामन?-सभा के सदस्यों का भी तो आचार-व्यवह्दार इतना 
उन्नत नहीं है, जितना कि वद्द उस दशा में होना अत्यन्त झावश्यक 
हे, जब कि एक ही सभा द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था यथेष्ट ह़ृपयोगी 
हो सके । हस लिए यहाँ 'लाड'-सभा चली आरही है, और कुछ 
सीमा तक उपयोगी भी समभ्री जाती है । 

लाड-सभा का संगठन--कोई व्यक्ति निम्नलिखित 
कारणों से इस सभा का धदस्य बनता है :-- (१ ) वंशा- 
नुगत अधिकार से, ( २ ) बादशाह द्वारा 'लाड्ड!ः बनाया 
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जाने, से, (३) “आकंविशप! ( प्रधान लाट-पादरी ) आदि 
दोने से; ये दो द्वोते हैं, ( ४) विशप ( लाट-पादरी ) दोने से; ये 
२४ होते हैं, ( ५ ) जन्म भर के लिए. निर्वाचित होने से; ये आयलेंड 
के र८ लार्ड होते हैं, ( ६ ) पालिमेंट की श्रवषि तक के लिए 
निर्वाचित होने से; ये स्काटलेंड के १६ लाड होते हैं। लार्ड-सभा के 
कुल सदस्यों की संख्या लगभग ७४० होती है, परन्तु इनमें से मत देने 
वाले प्रायः ७२० हंते हैं । उपयु क्त हिसाब से यह स्पष्ट है कि इस 
सभा में विशेष अश्रधिकार उन्हीं लोगों को होता हे जो वंशागत होते हैं, 
निर्वाचित नहीं द्वोते | ये प्रायः स्वभाव से द्वी परिवतंन-विरोधी 
होते हैं। 
नये 'लाड! केवल बादशाह ही बना सकता है। सब 'लार्ड! 
परम्परागत रद्दते हैं | इस पद का कोई त्याग नहीं कर सकता । निम्न- 
लिखित ब्यक्ति लार्ड-सभा के सदस्य नहीं हो सकतेः--( १ ) ख्रियाँ, 
(२ ) नाबालिग, ( ३ ) विदेशी, ( ४ ) दिवालिये, और (५ ) राज- 
द्रोह या किसी घोर अपराघ के अपराधी । 
सदस्यों के विशेषाधिकार--इस सभा के सदस्यों के 
विशेषाधिकार निम्नलिखित हैंः--( क ) लाड-सभा में भाषण -स्वातंत्र्य 
(ख ) पालिंमेंट का अधिवेशन आरम्भ द्ोने से चालीस दिन पहले से 
लेकर, अधिवेशन समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक, किसी दिवानी 
मामले में गिरफ़्तार न दो सकना । (ग ) सावंजनिक विषय की बात 
करने के लिए बादशाह से मिलना, ओर, (घ ) राजद्रोह या अन्य 
घोर अपराघ लगाया जाय, तो उसकी लाड सभा द्वारा ही जांच होना । 
शासन सम्बन्धी अधिकार--!लार््ड'-सभा को घन सम्बंधी 
कानून मसविदों पर कोई अधिकार न होने के कारण उसे मन्‍्त्री-बर्ग 
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पर भी कोई नियन्त्रण-अधिकार नहीं है । मन्त्री-वर्ग अपने शासन-कार्य 
के लिए. कामन-समभा के प्रति उत्तरदायी है, 'लाड'-सभा के प्रति 
नहीं | यद्यपि “'लार्ड?-धभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी शासन-का्य के 
सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं 
रहता | यदि मन्त्रिमए्डल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में 'लाड?-समभा में 
हार जाय तो उसे भअस्तीफ़ा देने की आवश्यकता नहीं द्वोती। तथापि 
लार्ड-सभा का शाधन-कार्य में गौण रूप से काफ़ी प्रभाव रहता है। 
मन्त्रिमएडल के कई सदस्य लाड-सभा के सदस्य होते हैं, और उन 
पर इसका प्रभाव पढ़ता दी रहता है। 
ल्ाड-सभा का सुधार-- जैता कि पहले कद्दा जा चुका है, 
'लार्ड! सभा के अधिकांश सदस्य वंरागत होते हैं | इसलिए. इस सभा 
£ को देश की किसी श्रेणी के लोगों की प्रतिनिधि नहीं कह्दा जा सकता | 
इसके सदस्यों की संख्या भी काफ़ी अधिक है; और, जैसे-जैसे नये लार्ड 
बनाये जायेंगे, इनकी संख्या बढ़ते रहने की सम्भावना है। डेढ़सौ 
वर्ष पहले इनकी संख्या लगभग दो सौ के थी, यह संख्या क्रम २: बढ़ते- 
बढ़ते अब सात सौ के ऊपर पहुँच गयी है । 
सन्‌ १६११ ६० के कानून में यह निश्चय किया गया था कि इस 
सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक रिद्धान्तों पर चुने जाया करें, परन्तु 
अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना तैयार नहीं हो पायी है जो 
सब दलों को मान्य हो । समस्‍या बहुत जटिल है। यदि इस सभा के 
सदस्य निर्वाचित रखे जायें तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उन्हें 
निर्वाचन करने के लिए किस योग्यता वालों को मताधिकार दिया जाना 
चाहिए । जब लाडं-सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा होगी, तो वह घन 


सम्बन्धी कानूनी मसविदों पर अधिकार रखना तथा मन्त्रियों का नियन्त्रण 
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करना भी चाहेगी। कामन-सभा हसे ये अधिकार देना पशन्द न 
करेगी | दोनों समाओं के काय में बड़ी उलभन पड़ जायगी। इन 
कठिनाइयों के कारण लाडं-सभा के सक्भठन-सुघार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव 
स्वीकृत नहीं द्वो पाता। 





सातवाँ परिच्छेद 
पालिमेंट की काये-पद्धति 


०-5४ ऋ«०:७----+- 





पालिंमेंट के संगठन का वर्णन कर चुकने पर अब हम इसकी 
कार्य-पद्धति बतलाते हैं। पदले 'कामन?-सभा की बात लें। 


कामन'-सभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या-- 
“कामन?-सभा का काम करने के लिए, रुदस्यों की न्यूनतम संख्या 
चालीस निर्द्धारित की गयी है, श्रर्थात्‌ चालीस सदस्यों का “कोरम! 
होता है | कभी-कभी उपस्थिति चालीस से भी कम द्वोती है। जब 
कमी कोई सदस्य “स्पीकर? या अध्यक्ष का ध्यान इस कमी की ओर 
आकर्षित करता है तो दो मिनट तक सम्पूर्ण भवन में एक-साथ 
बिजली की घण्टी बजती है, और ऐसे सदस्य जो इघर-उघर कमरों 
में बैठे द्वोते हैं, समा-भवन में आकर उपस्थित होजाते हैं । 

मत गिनने की शैली--जब किसी प्रस्ताव के पक्ष या 
विपक्ष में सदस्यों की संख्या गिननी द्ोती है तो निम्नलिखित शैली से 
काम किया जाता है। “श्रध्यक्ष' प्रस्ताव को प्रश्न के रूप में उपस्थित 
करता है और कद्दता है कि जो सदस्य इसके पक्ष में हों, वे हाँ! कहें 
औौर जो इ०के विपक्ष यें हों, वे नहीं? कहें | सदस्य अपनी इच्छा के 


पालिमेंट की कार्य-पद्धति ७४ 


अनुसार हाँ या 'नहीं?, कहते हैं| 'अध्यक्ष' इन मतों को सुनकर कहता 
हे किमेरे विचार से बहुमत हाँ! के पक्ष में हैं, ( या “नहीं! के पक्ष 
में है)। यदि कोई सदस्य इसका का विरोध करता हैतो पक्ष भोर 
विपक्ष के मतों का गिनना भारम्भ होता है। समस्त भवन में दो मिनट 
घण्टी बजती है और जो सदस्य इधर-उधर कमरों में बेठे होते हैं, वे 
«. सभा-भवन में आकर उपस्थित हो जाते हैं । इस पर 'अभष्यक्ष' प्रस्ताव 
को पुन: पश्न के रूप में रखता है; जो सदस्य उसके पक्ष में होते हें, 
वे 'हाँ' कदते हैं ओर जो विधक्ष में द्वोते हैं, वे 'नहीं! कद्दते हैं। तब 
अध्यक्ष फिर कहता है कि मेरे विचार से वहुमत 'हाँ? के पक्ष में हे 
(या “नहीं? के पक्ष में दे )। 
यदि कोई सदस्य इसका विरोध करे तो 'अध्यक्ष'! कद्दता दे कि 
जो हाँ! के पक्ष में हों,वे दाहिने कमरे में जायें, झोर जो “नहीं” के पक्ष 
में हों, वे बायें कमरे में जायें। प्रत्येक कमरे के दरबाजे, पर 
दो-दों गिननेवाले रहते हैं । इनमें से एक सरकारी पक्ष का होता हैं 
ओर दूसरा विरोधी दल का । जब सदस्य इन कमरों में जाते हैं तो 
उनके नाम क्लकं द्वारा लिख लिये जाते हैं। श्रन्त में गिननेवाले 
व्यक्ति श्रध्यक्ष को पक्ष भर विपक्ष के सदस्यों की संख्या बतलाते हैं, 
ओर वह इसके भनुषतार प्रस्ताव के, बहुमत से, स्वीकृत या भश्वीकृत 
होने के सम्बन्ध में, अपना अन्तिम निणय देता है । 
सभा के अधिवेशन; बादशाह का भाषण--कामन- 
सभा के नवीन निर्वाचन के पश्चात्‌ 'अध्यक्ष' का चुनाव हो जाने पर 
पहिला कार्य यह होता है कि प्रत्येक सदस्य राजभक्ति को शपथ के | 
'कामन?-सभा का प्रत्येक वष का प्रथम अधिवेशन फ़रवरी के आरम्भ 
में दोने लगता हे । बादशाह “लाड्ः-सभा के भवन में अपना भाषण 
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देता हे, इसे सुनने के लिए 'कामन?-सभा के सदस्य वहाँ बुलाये जाते 
हैं । यह भाषण बहुत मद्दत्व का द्वोता हे, इसके द्वारा मंत्रिमएडल 
पालिमेंट को अपनी शासन सम्बन्धी नीति की सूचना देता है, शोर 
यह बतलाता है कि उसका, उस वर्ष में, क्या-क्या महत्व-पूर्ण कार्य 
करने का विचार है। 
पीछे बादशाह का यह भाषण 'कामनः-सभा में अ्रध्यक्ष द्वारा 

पढ़ा जाता है । कोई मंत्री यद्द प्रस्ताव उपस्थित करता दे कि बादशाद्द 
को ठसके भाषण के लिए धन्यवाद दिया जाय । विरोधी दल के 
सदस्य इस प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करते हैं, जिसमें वे यह 
बतलाते हैं कि सरकार कोन-कोनसा आवश्यक कार्य करना नहीं 
चाहती और कोन-कौनसा काय ऐसा कर रद्दी है, जो अनावश्यक हे । 
इन संशोघनों पर विचार करने में दो-तीन सप्ताह लग जातेहें। 
यदि विरोधी दल का कोई संशोधन बहुमत से स्वीकार द्वो जाय तो 
इसका आशय यह द्वोता हे कि कामन-सभा मंत्रिमंडल की शासन- 
नीति से सहमत नहीं हे | इस दशा में मंत्रिमंडल को अप्तीफ़ा देना 
होता है । 

सभा की बैठक--कामन-सभा की वैठक सोमवार, मंगलवार, 
बुधवार और गुरुवार को साघारणतः पौने तीन बजे से साढ़े ग्यारह 
बजे रात तक द्वोती हैं; यदि कोई बहुत ही आवश्यक कार हो तो इसके 
इसके बाद भी जारी रद्दतों हैं । बैठक सवा झाठ बजे से साढ़े आठ 
बजे तक जलपान के लिए स्थागित द्वोती है । इस प्रकार उक्त दिनों 
में दो-दो बैठक द्वोती हैं । शुक्रवार के दिन बेठक केवल ५॥| बजे तक 
द्वी रहती है । शनिवार और रविवार को बेठक नहीं होती | 

सभा का काये; प्रश्न और प्रस्ताव--उमा का कार्य 
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आरम्भ होने से पहले, प्रतिदिन प्राथंना होती है। पश्चात्‌ भष्यक्ष 
अपना स्थान ग्रहण करता है, और जनता की दरखास्तें पेश की जाती 
हैं । यद्द कार्य तीन बजे तक समाप्त हो जाता है और तथ प्रश्न पूछने 
का कार्य झारम्म द्ोता है। इस काय के लिए चालीस मिनट का 
समय निर्धारित है । जिन प्रश्नों का उत्तर पौने चार बजे तक नहीं 
दिया जा सकता, वे रिपोट में भनन्‍्य कारंबाई के साथ प्रकाशित किये 
जाते हैं | सदस्यों को प्रश्न पूछुने की सूचना पहले से देनी होती हे। 
प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न के सम्बन्ध में पूरक ;श्न पूछ छकता है । यदि 
किसी प्रश्न का उत्तर संतोधप्रद न हो और वह विषय जनता के लिए 
तत्काल आवश्यक हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि 
उस पर विचार करने के लिए सभा का काय स्थगित कर दिया जाय | 
यदि यह प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उस विषय प्रर उसी 
दिन साढ़े आठ बजे बद्स शुरू हो जाती है | साधारणातया चार बजे वाद 
प्रस्तावों और मसविदों पर बिचार द्ोता हे | खाल भर में 'कामन”-सभा 
प्रायः सो दिन काम करती है, श्र्थात्‌ उसकी लगभग दो सौ बैठके 
होती हैं | इनमें से अधिकतर बैठकों में वदद काम होता है, जो मंत्रिमंडल 
द्वारा उपस्थित किया जाता हे | प्रायः तीस बैठकें ही ऐसी द्ोती हैं न्‍* 
जिनमें अन्य सदस्य अपने प्रस्ताव या कानूनी मसविदे उपध्थित कर 
सकते हैं । 

गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा बहुत-से प्रस्तावों और कानूनी मस्विदों 
की सूचना झाती है, परन्तु समय की कमी के कारण उन सब पर 
विचार होना असम्भव द्वोता है। इसलिए किन प्रस्तावों या काननी 
मसविदों पर विचार होना चाहिए तथा किस क्रमसे विचार होना चाहिए 
इसका निश्चय चिट्ठी डालकर अर्थात्‌ 'बेलट? द्वारा किया जाता है। 
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कानून केसे बनते हैं ); सावजनिक कानूनी मसविदे- 

कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैँ;--( १) सावजनिक ( घन 
सम्बन्धी छु|ड्कर ), ( २ ) घन सम्बन्धी, और ( ४ ) स्थानीय तथा 
व्यक्तिगत कानूनी मसविदे । 

सावजनिक कानूनी मसवदा, कोई भी सदस्य उपस्थित कर 
सकता है; यदि मन्त्रमणडल का कोई सदस्य उपस्थित करना चाह्दे तों 
उसके लिए दिन का निश्चय आसानी से द्वो जाता हे श्रन्य सदस्य को 
उसका अवसर तभी मिलेगा जब चिट्ठी डालकर शअ्र्थात्‌ 'बेलट? द्वारा 
उसका निश्चय दव जाय । प्रत्येक सदस्य को, कानूनी मसविदा उपस्थित 
करने की सूचना कुछ निर्दिष्ट धमय पद्ले देनी द्वोती हे, सूचना के साथ 
ही कानूनी मसविदा भी मेजना होता है । 

नियत किये हुए; दिन, रादस्य यद्द प्रस्ताव करता है कि उसे 
उतठका मसविदा उपस्थित करने की अनुमति दी जाय। इस प्रस्ताव 
पर बहस नहीं द्वोती; कभी-कभी तो केवल मसविदे का शीषंक ही पढ़ 
दिया जाता है और अनुमति मिल ज़ाती हे | इसे मसविदे का “प्रथम 
बाचन? ( फर्स्ट रोडिंग ) कहते हैं । 

यह कार्य समाप्त दोने पर उसके 'द्वितोय वाचन” (सेकिणड रीडिज्ञ) 
के लिए तारीख निश्चय कर दी जाती है | उस निश्चित दिन सदष्य 
यद्द प्रस्ताव करता है कि मसविदा दूसरी बार पढ़ा जाय | इस समय 
मसविदे के सिद्धान्त पर वादविवाद द्वोता है, परन्तु कोई धंशोघन 
डपस्थित नहीं किया जा सकता । यदि प्रस्ताव उस समय स्वीकार न 
हुआ तो कुछ दिन ब।द फिर वह प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य 
यह चाहते हैं कि मसविदे पर विचार द्वी न किया जाय, वह यद्द 
प्रस्ताव करते दैं कि यद्द मसविदा छु। मास बाद दूसरी बार पढ़ा जाय । 
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यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हों जाय, तो उस समय उस मसविदे सम्बन्धी 
सब काम बन्द कर दिया जाता है । 

द्वितीय वाचन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर मध्तत्रिंदा साधारणतः 
स्थायी कमेटी के पास विचाराथ भेजा जाता है। 'कामन'-सभा यदि 
चाहे तो उसे 'पूरी सभा की कप्रैटी? के पास भी भेज सकती हे । यदि 
मसविदा बहुत महत्वपूर्ण द्वो तो स्थायी कमेटो या “पूरी सभा को कमेटी! 
के पास भेजे जाने से पूर्व, वदद कामन?-पभा के आदेशानुसार 'सिलेक्ट 
कमेटी? के पास भेजा जाता है | यद्द कमेटी उसको प्रत्येक घारा पर, 
उसके सम्बन्ध में गवाही देने वालों के वक्तव्य पर विचार करके, 
अपनी रिपोर्ट देती है । स्थायी कमेटी या 'पूरी समा की कमेटी! में 
मखविदे की प्रत्येक घारा पर विचार द्वोता है, ओर संशोधन उपध्थित 
किये जाकर स्वीकृत या अस्वोकृत किये जाते हैं | मसबिदे के इस कार्य 
को कमेदी-मंजिल ( कमेटी-स्टेज ) कद्दते हैं | इसके तय द्वो जाने पर, 
मतविदा कामन-सभा में फिर पेश किया जाता हे, ओर वहाँ फिर 
प्रत्येक घारा तथा उसके संशोधन पर विचार किया जाता है। इसे 
रिपोर्ट मन्जिल ( रिपोर्ट-स्टेज ) कहते हैं । 

सब घाराओं पर विचार हो चुकने के पश्चात्‌ यह्द प्रस्ताव किया 
जाता है कि यह संशोधित मखविदा स्वीकार किया जाय | इसे मस्विदे 
का 'तीसरा वाचन? ( थड रीडिग ) कहा जाता है| इस समय कोई 
संशोधन उपस्थित नहीं किया जाता प्रस्ताव स्वीकार होने पर 'कामन?- 


सभा सम्बन्धी सब मंजिल पूरी द्वो जाती हें, ओर मसविदा लाड!-8भाहँ 


*'लाढे! सभा का काय ४॥ बजे आरम्म होता है, और ८ बजे तक समाप्त द्वो 
जाता है। इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीन रखी 


गयी दै । परन्तु किसी क्रानूनो मसविदे पर विचार करने के लिए तीस सदस्यों की 
उपस्थिति आवश्यक द्वोती है । 
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में मेजा जाता है । ॥ 
्ञाड'-सभा का सम्बन्ध - “लार्ड”-सभा में भी उपयुक्त 

प्रकार से मसविदे का प्रथम वाचन, द्वितीय बाचन, कमेटी मंजिल, 
रिपोर्ट मंजिल, और तीसरा वाचन द्वोता है। यदि मसविदा “लाड?- 
सभा द्वारा ठीक उसी रूप में स्वीकार हो जाय जिस रूप में वह 'कामन'- 
सभा में स्वीकार हुआ है, तो वद्द बादशाह के पास स्वीकृति के लिए 
मेजा जाता है, और उसकी स्वीकृति मिलने पर वह कानून का रूप 
घारण करता है । 

यदि “लाड”-सभा ने कानून के मसविदे में कुछ घंशोधन किये तो 
उन संशोघनों पर विचार करने के लिए वद्द मसविदा “कामन'-सभा में 
लौटाया जाता है; यदि 'कामन?-सभा सशोघनों को स्वीकार कर ले तो 
मसविदा बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता हे । 

यदि '“काभन?-सभा “लाड?”-सभा के संशोधघनों को अ्रस्वीकारः करदे 
ओर 'लार्ड”-सभा उनके लिए: श्राग्रह करे, तो उस अधिवेशन (सेशन) 
में उस मसविदे सम्बन्धी कारवाई बन्द कर दी जाती है, ओर दुसरे 
अधिवेशन में वदद मसविदा कामन-सभा में उसी रूप में उपस्थित 
किया जाता है और वर्दाँ उपयुक्त खब मंजिलें तय करके “लाडं?-सभा 
में पहुँचता हे । यदि 'लाड्'-सभा ने फिर वैसे द्वी संशोधन डपस्थित 
किये तो उस अधिवेशन में भी उस मधविदे के आगे की कारवाई बन्द 
कर दी जाती हे, ओर तीसरे अधिवेशन में मखविदा पुनः कामन-सभा 
में उपस्थित किया जाता है और व्दाँ सब मंजिल तय करके फिर “लाड्?- 
सभा में पहुंचता है । इस बार चाद्दे लार्ड-सभा उसमें संशोघन उपस्थित 
भी करे, वह बादशाद के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप में भेजा 
जाहा है जिस रूप में वद्द कामन-समा द्वारा तीखरी बार स्वीकृत हुआ 
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था | इसमें शर्त यद है कि इस बीच में दो वर्ष का समय व्यतीत दो 
गया हो । बादशाह द्वारा स्त्रीकृत हो जाने पर मउविदे को कानून का 
रूप मिल जाता है । ; 

डपयु क्त कथन से यह स्पष्ट है कि धलार्ड'-सभा घन सम्बन्धी 
छोड़कर अन्य सावंजनिक कानूनों मसविदों को अधिक-से-अधिक दो 
बंधे तक कानून बनने से रोक सकती है | उसके पश्चात्‌ उसके विरोध 
करने पर भी, कामन-समा द्वारा तीन बार स्वीकृत किये जाने पर 
मसविदा कानून बन जाता है | कामन-समभा का, लार्ड-खसभा का विरोध 
होते हुए भी, कानून बनाने का यह अधिकार सन्‌ १९११ ई० के 
कानून से मिला हुआ है। 

धन सम्बस्थी कानूनी मसविदे; (क) खच सम्बन्धी-- 
न घसम्बन्धी कानूनी मछविदे दो प्रकार के होते हैं, ( क ) खच संबघी 
मसविदे ['कन्सोलिडेटेड फड8 ब्रिल'] ओर (ख) कर सम्बन्धी मसविदे 
[ फाइनेन्स विल ] | पहले हम खर्च सम्बन्धी मधविदों पर विचार 
करते हैं। 

प्रति वर्ष मार्च मास के आरम्म में, ख़्च सम्बन्धी पूरी सभा की 
कमेटी में खच की म॒दों के प्रस्तावोंपर विचार किया जाता हे । ये प्रस्ताव 
मत्रियों द्वारा किये जाते हैं | कोई भी सदस्य किशी मद में से ख़्च 
को रकम कम करने का संशोघन उपस्थित कर सकता है | जब ख़च 
सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत होजाते हैं तो “आय-साघन कमेटी? में यद्द 
प्रश्ताव किया जाता दे कि ख़्-कमेटी ने जो ख मंजूर किया हे, 
उसको रकम सरकारी कोष से दी जाय । हन प्रस्तावों को कानून का 
रूप देने के लिए 'कामन?-सभा में म़च सम्बन्धी कानूनी मसविदा 


उपस्थित किया जाता है, और वद्द अन्य सावंजनिक कानूनी मखविदों 
७३ 
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के समान, विविध मंज़िलें तय करके लाड्ड-समा में पहुंचता है। इस 
सभा में भी बद्द सब मजिलें तय करता है और लार्ड-समा द्वारा 
संशोधित किये जाने पर भी, बद बादशाह के थाख स्वीकृति के लिए 
उसी रूप में जाता है, जिसमें वह कामन'-सभा द्वारा स्वीकृत 
हुआ है । 

(ख) कर सम्बन्धी कानूनी मसविदे --अप्रेल मास के 
आरम्म में, “आय-साधन कमेटी? में, अथं-मंत्री सरकारी आय-व्यय का 
अनुमानपत्र उपस्थित करता है और करों की दर घटाने-बढ़ाने के, 
या नये कर लगाने के प्रस्ताव उपस्थित करता है। कोई भी सदस्य 
कर की दर घटाने के संशोधन उपस्थित कर सक्षता है। प्रस्तावों और 
संशोधनों पर क्रमशः विचार द्वोता है, और जो प्रस्ताव स्वीकृत किये 
नाते हैं, उन्हें कानून का रूप देने के लिए कर सम्बन्धी कानूनी 
मखविदा उपस्थित किया जाता है, और वद्द अन्य सावंजनिक मसविदों 
के समान विविध मंज़िले तय करके लाड-समामें पहुँचता है और इस सभा 
में मी वह सब मंज़िलें तय करता हे | लाडं-समा द्वाशा संशोधित किये 
जाने पर भी, वद बादशाह फे पाख स्वीकृति के लिए उसी रूप में 
मेजा जाता है जिध में वह कामन-सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि “लाड?-सभा धन सम्बन्धी कानूनी 
मसविदों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, चाददे वद्द मसविदे ख़्च 
सम्बन्धी द्ों, या कर सम्बन्धी । परिवर्तन करने का अधिकार लाड््ड- 
सभा से सन्‌ १६११ ईं० के कानून से ले लिया गया है । 

स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसविदे--स्थानीय 
या व्यक्तिगत कानूनी मसविदा उसे कद्दते हैं जिसका सम्बन्ध सर्व- 
साधारण से न होकर किसी ख़ास स्थान से हो, ओर जिसके द्वारा 
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किसी कम्पनी आदि को विशेष अधिकार दिये जायें । जो सदस्य इस 
प्रकार का कानूनी मसविदा उपस्थित करना चाइता हे, उसे निर्धारित 
नियमों के अनुसार एक दरखास्त देनी द्ोती है।इस दरखास्त की 
जाँच ख़ास अफ़सरों द्वारा को जाती हे | यदि यद्द नियमानुसार ठोक 
समझी जाय तो कामन-समभा में उसका प्रथम वाचन द्वोना हे, तब 
मखविदे की शैली की जाँच द्वोती हे ओर द्वितीय वाचन किबा 
नाता है | फिर मधविदा स्थानी4 मसविदों की कमेटो के पा भेजा 
जाता है और उसकी प्रत्येक घारा पर विचार द्वोता हे। यह कमेटी 
गवाहों के वक्तव्यों पर विचार करती हे। पश्चात्‌ इस कमेटी की 
रिपोर्ट पर, 'काभन?-समा विचार करतो है । इसके बाद मखविदे का 
तीसरा वाचन द्वोकर वह “लार्ड'! सभा में मेजा जाता हे ओर वहाँ खब 
मंज़िलें तय कर चुकने पर वह बादशाद्द के पास स्वीकृति के लिए 
मेजा जाता है | परन्तु यदि ला्ड-सभा ने इस में कोई ऐा संशोधन 
उपस्थित कर दिया द्वदो जो 'कामन”-सभा को स्वीकार न दो, तो मस- 
विदे पर आगे कोई कारंबाई नहीं की जाती । 

इस तरह के कानून बनाने में बहुत रुपया खच॑ होता हे। पहले 
तो दरखास्त के साथ ही कुछ फीस देनी होती है, फ्रिर मस्विदा 
बनानेवाले को तथा उसे कामन-समा में उपस्थित करनेवाले को भी 
काफी फ़ौस दी जात है । कमेटी के सामने गवाही दिलाने में भी कुछ 
एपया खर्च दो जाता हे । इसलिए ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित 
किये जाते हैं । 

हस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व -कमीशन और कमेटियों का 
भी उल्लेख कर देना आवश्यक है । 

कमीशन ओऔंर कमेटियाँ---किसी विषय का यदेष्ट कानून 
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बनाने के लिए यह आवश्यक दे कि तत्कालीन परिस्थिति का स्म्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त करके उसका मसविदा बनाया जाय। इसलिए सामयिक 
समस्याओं पर विचार करने के लिए. समय-समय पर शाही कमीशन 
नियत किया जाता है, जिसके सदस्य तत्कालीन सरकार (मन्त्रिमंडल) 
द्वारा नियुक्त द्वोते हैं | इसे :स्तुत विषय के सम्बन्ध में योग्य पुरुषों 
के बयान या गवाही लेने का अधिकार दोता है । कमीशन की जाँच 
का दाल एक रिपोर्ट में दज किया जाता है | छभी-कभी ऐसा होता है 
कि सब सदस्य एक मत नहीं होते, उनमें से कुछ अपनी मतमेद- 
पत्रिका अलग देते हैं, या कुल सदस्यों की दो रिपोर्टे हो जाती हैं, 
एक अल्पमत्त-रिपोर्ट, दूसरी बहुमत-रिपोर्ट । कमीशन की रिपोर्ट 
( या रिपोर्टो' ) में वे सिफारिशें भी द्ोती हैं, जिनके आधार पर भावी 
कानून बनना चाहिए | इस प्रकार कानून बनानेवालों को, शासकों 
को, तथा शासनपद्धति अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को बहुत 
उपयोगी सामग्री मिल जाती है । 

आवश्यकता द्वोने पर किसी राजनैतिक विषय सम्बन्धी कुछ ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए पालिमेंट कुछ सज्जनों की कमेटी भी नियत कर 
सकती है । भिन्न-भिन्न सरकारी विभाग भी कभी-कभी कोई कमीशन 
नियत कर सकते हैं। आधुनिक काल के बहुत से स्थायी सरकारी 
विभाग समय-समय पर नियुक्त किये हुए जांच-करमीशनों के परिणाम- 
स्वरूप स्थापित हुए हैं । 


आउठवाँ परिच्छेद 
शासन-नीति-विकास 





जब एक बार स्वाघीनता का संग्राम छिंड़ जाता है तो पीढ़ियों तक 
रक्तपात पूर्वक चलता रद्दता है | चाहे अ्रनंक बार घबराहट हो. ४ अन्त में 
विज्य-प्राप्ति अ्रवश्यम्भावी है । --लाड बाइरन 


पहले यद्द बताया जा चुका दे, कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, 
आरमस्म में शासन-अधिकार बहुत-कुछ बादशाह को था, प्रजा को 
बहुत कम अधिकार था; अब स्थिति इसके बिलकुल विपरीत हे, 
बादशाद्द को नाममात्र के अधिकार हें, प्रजा-प्रतिनिधि ही सब शासन- 
काय का संचालन और नियन्त्रण करते हैं | यह परिवर्तन किस प्रकार 
हुआ, क्या-क्या मंजिल तय की गयीं, उपस्थित कठिनाइयाँ किस तरह 
इल हुईं, इन बातों का विचार इस परिच्छेद में करना हे। 

पहान अधिकार -पत्र-- छठे परिच्छेद में यह बताया जा 

चुका हैं कि किस प्रकार प्रजा ने पहले-पहल कुछ विशेष अधिकार 
'मेगना चार्टा? ( मद्दान अधिकार-पन्न ) द्वारा, सन्‌ १२१३ ई० में प्राप्त 
किये थे | इसकी कुछ घारायें इस प्रकार थीं;:-- 

१-सभा को अलनुमति बिना कोई कर नहीं लगाया जायगा | 

२->-गैर-कानुनो ढक्क से किसी छी जान-माल या वैयत्तिक स्वतन्त्रता 
पर अधिकार न किया जायगा, किसी निरपराधी व्यक्ति को गिरफ़्तार या 


केद नहीं किया जायगा, किसी को कानून को रक्षा से वंचित नहीं क्विया 


जायगा । सब के प्रति जाति के नियमों के अनुसार, जूरी द्वारा समान 
न्याय किया जायगा । 


इस अधिकार-पन्र में और भी बहुत-सो महत्वपृण बातें थीं । परन्तु 
सब का मूल यह था कि, ( क ) बादशाद्द अ्रपने कार्यों में प्रजा की 


धूछ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


सम्मति लेने को बाध्य हो. तथा देश का राजप्रवन्ध प्रजा की इच्छा 
के अनुसार हुआ करे, ओर (खत ) प्रजा एक आदमी ( बादशाह) 
के बजाय कानून द्वारा शासित होने लगे। इन दो रिद्धान्तों के 
आधार पर पीछे बहुत-से कानून बने हैं; अतः यह अधिकार-पत्र 
ब्रिटिश नागरिकों के भावी स्वत्वों की आधघार-शिला कट्ठा जा सकता है। 
पालिमेंट और बादशाह के अधिकार--तेरहवीं, चौद- 
हवीं और पन्दरहवीं शताब्दी में पारलिमेंट ने कई प्रकार के राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त कये। इसन एडबड द्वितीय, रिचड्ड द्वितीय, ( तथा 
पीछे रिचड तृतीय और चाल्स प्रथम )से उनके मनमाने कार्यों के लिए 
जवाब तलब किया । इसका परिणाम यह हुश्मा कि इंगलेंड का शासन, 
क्रमश३ परिमित या वैध राजतन्त्र हो गया । 
सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्् तक लोगों को जैसे-तैसे युद्धों से 
छुटकारा पाने की चिन्ता थी । उन्हें शान्ति की, तथा श्रपना जीवन 
निर्वाद्द करमे के उपायों की, खोज थी । इन्हें प्राप्त कर, वे सोलहवीं 
शताब्दी के उपराद्ध में राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने की ओर 
ध्यान देने लगे । व्यू डर वंश के शासकों, और विशेषतया महारानी 
ऐलिजबेथ ने बुद्धिमानी से राज्य करके प्रजा के सुख की सामग्री एकत्र 
की, और शबन्‍्य देशों को परास्त किया। इसलिए लोगों का इनसे 
विशेष विरोध न हुआ । परन्तु शिक्षा और व्यापार की क्रमशः बृद्धि 
दने पर लोगों में स्वतन्त्रता के भावों का उदय हुआ और परिणाम- 
स्वरूप सतरद्दवीं शताब्दी में स्टुअट वंश के स्वेच्छाचारी बादशाहों से 
स्वत्वाभिलाषी पार्लिमेंट का खूब संघ हुआ | 
पारस्परिक संघषे--बादशाहों ने व्यापार पर कर लगाये और 
जबरदस्ती ऋण भी लिया, परन्तु काम चलता न देख, इन्होंने बारबार 


शासन-नीति-विकास पूष्‌ 


पालिमेंट की शरण ली | जब पालिमेंट ने इनकी इच्छानुसार घन 
देना या कर लगाना स्वीकार न किया तो इन्होंने उसे विसर्जन कर 
दिया । इस प्रकार घन की समस्या बराबर बनी रही। चाह्छ प्रथम 
ने तीसरी वार सन्‌ १६२७ ई० में वपालिंमेंट का अधिवेशन कराया, 
तो पालिमेंट ने अधिकारों का आवेदन-पत्र ( 'पिटीशन-आफ-राइट्स! ) 


उपस्थित कर दिया, जिधकी मुख्य घारायें ये थींः-- ह 

(१) जब तक पालिमेंट की स्वीकृति न मिल्ने, बादशाह किसी को 
कर या ऋण देने के ब्विए वाध्य नहीं कर सकता । 

(२) बादशाह किसी आदमो को क़ेद नहीं कर सकता, जब तक 
कि वह ऐसा करने का कारण न बतादे, जिससे वह श्रादमी न्‍्यायाघोशों 
द्वारा अपना निणाय करा सके | 

चाल्स को अपनो इच्छा न द्वोते हुए भी ये बातें स्वीकार करनी 


पड़ीं। अधिकारों का श्रावेदन-पत्र कानून बन गया | और, बादशाह को 
भभीष्ट घन प्राप्त दोगया । परन्तु इ१के बाद उसने ग्यारह वर्ष ( सन 
१६२६--४० ) तक बिना पालिमेंट के शासन किया | पश्चात्‌ जब 
पालिमेंट का अ्रधिवेशन हुआ तो उसने ग्रैर-कानूनी कर बन्द कर 
दिये तथा कई उपयोगी नियम बनाये । 

प्रजा की विजय --सन्‌ १६४१ ई० में 'कामन'-सभा ने 
महान विरोध-पत्र (आंड रिमांसट्रंस ) उपस्थित कया, इसमें एक माँग 
यद्द भी थी कि जब तक पालिमेंट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की ।नयुक्ति 
न की जाय । बादशाह के अवहेलना करने पर, उसका पालिमेंट से 
युद्ध हुआ, जिसमें बादशाह को परास्त दोना, और अन्ततः मुक़दमा 
चलने पर न्यायाघीशों के निणय के अनुतार प्राणदंड भोगना पड़ा । 
इस प्रकार पालिंमेंट की अद्धू त्‌ विजय हुई | हाँ, कुछ समय पीछे वह 
सैनिक शक्ति से दब गयी । इसने ग्यारह वर्ष ( १६४९-६० ) बिना 
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बादशाह के शासन करने की परीक्षा की, परन्तु इसमें यह सफल न 
हुईं; और, बादशाद्द के पद की पुनः स्थापना € 'रिस्टोरेशन? ) करना 
पड़ी । परन्तु जब चाल्स द्वितीय तथा उसके बाद जेम्स द्वितीय ने प्रजा 
के अधिकारों का लिहाज न रखकर कैथलिक घमे वालों का पक्षपात 
किया, तथा बादशाद्द के * दैवी ( ईश्वर-दत्त ) अधिकार” के ठिद्धान्त 
को व्यवहार में लाना चाहा तो प्रजा ने यथेष्ट विरोध किया । जेम्स के 
के खमय इंगलैण्ड में मद्ठान क्रान्ति ( “ग्रेट रिवोल्यूशन”! ) हुई। 
पालिंमेंट ने उसके दामाद विलियम को, जो श्रारेंज का ड्यूक था, 
बुला भेजा । उसके, एक भारो डच सेना थ०द्वित, आजाने पर सारा 
इंगलैण्ड उस की श्रोर होगया ओर जेम्स को वहाँ से भाग कर ही 
अपना पिंड छुड़ाना पड़ा। इज्धलेएड के शासन का भार विलयम 
( तृतीय ) और उधकी स्त्री मेरी को सौंप दिया गया । उसी अवसर पर 
( ६८९ ) पालिमेंट ने अधिकारों का मसविदा ( *बिल-आफ- 
राइट्स” ) स्वीकार किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैंः:--- 

१--कोई केथलिक मतावलम्बी व्यक्ति बादशाह न द्वा सकेगा। 

२--बादशाह् को राजनियम भंग करने का अधिकार नहीं है । 

३-पाछििमेंट ( 'कामन?ः-खलभा ) का निर्वाचन स्वतंत्र हुआ 
करेगा । ४8 

४ -पातल्तिमेंट में समासदों को भाषण करने को स्वतंत्रता द्ोगी, 
और उनको अनुमति बिना कोई कर न लगाया जायगा । 

यह भी निश्चय किया गया कि बादशाह्द को भारी सेना रखने 
का अधिकार नहीं है । 

. # पहले कभी-कभी बादशाद द्वी इस बात का निर्णय कर देता था कि किस- 


किस स्थान से कितने-कितने प्रतिनिधि आवें । एवं, कमी-कभी ऐसा भी द्वोता था 
कि “कामन”-सभा ह्वी अपनो शाक्ति बढ़ाने के लिए थोड़े-थोड़े आदमियों की बस्तियों 


को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे देती थी । 


शांसन-नीति-विकास पूछ 


हस प्रकार, इस क्रांति से राजसत्ता प्रजा के द्वाथ में आगयी, 
पालिमेंट को राजकोब पर पूरा अधिकार होगया, ओर उसकी शक्ति 
यहाँ तक बढ़ गयी कि बरादशाद्द के निजी ड्चं & के लिए भी पालिंमेंट 


की स्वीकृति अनिवाय दहोगयी। 
संक्षेग में कद्दा जा सकता हे कि सोलदवीं शताब्दी तक 'कामन!- 


सभा पर बादशाह ( तथा लार्ड-सभा ) का प्रभुत्व रहा। सतरद्दवीं 
शताब्दी में उसका प्रभाव क्रमशः बढ़ने लगा। कुछ प्रयत्नों के 
बाद यद निश्चय होगया कि सावंजनिक तथा घन सम्बन्धी कानूनी 
मसविदे पहले 'कामन”-समभा में उपस्थित किये जायें, तत्पश्चात्‌ 'लाड? 
सभा में; और अन्त में बादशाह की औपचारिक ( 'फार्मल! ) स्वीकृति 
से काम में लाये जायें | फिर घोरे-घीरे 'कामंन?-सभा के अधिकार 
बढ़ते गये । 

शारीरिक स्वाधीनता--बहुधां ऐसां होता था कि बादशाह 


अथवा अन्य अधिकारी अपने निरपरांघ विरोधियों को गिरफ़ार 
करके अपरिमित काल के लिए. क्रेद कर देते थे। इस प्रकार की 


गैर-कानूनी कारंवाई को रोकने के लिए सन १६७३ में पा्लिमेंट ने 
दिवियल काप्सं एक्ट? पास किया। इससे उन लोगों की शारीरिक 
स्वधीनता की रक्षा की गयी, जो बिना किसी अंपराघ के अभियोग के 
गिरफ्तार किये जाते थे । यदि ऐसे व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ़ार किये 
नाते तो इस कानून के झनुसार उन्हें शीघ्र ही छुटकारा पाने का 
अधिकार द्वोगया; जो व्यक्ति वारंट द्वारा गिरफ़ार किये जाते, उन्हें अब 
नमानत पर छोड़े जाने या उनके विषय में शीघ्र ही न्यायालय में ' 
विचार किये जाने की व्यवध्था होगयी | 
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+ राजघराने के व्यय के विवरण को (सिविल लिस्ट? कद्ते दें. । इसके विषय 
में पहले लिखा जा चुका दै । 
प्र 
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सुधार-कानून---- अठारहवीं शताब्दी के लगभग पूर्ण भाग 
तक, बादशाह और उसके मन्त्री द्योशियारी से लोगों को रिश्वतें देकर 
तथा उजड़े हुए नगरों की ओर से चुने जानेवाल्े प्रतिनिधियों पर 
अपना दबाव डालकर, पाज़िमेंट में, जेसे लोगों को चाहते थे, वैत्तों का 
बहुमत प्राप्त करने में, बहुत-कुछ सकल द्वोते थे। क्रमश; लोगों में 
राजनैतिक विषयों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसके परिणाम-स्वरूप 
सन्‌ श्य३२ ई० में पा्लिमेंट के चुनाव के सुधार का कानून ( 'रिफ़ामे- 
बिल? ) पास हुआ । इससे पालिंमेंट का संगठन बहुत बदलगया । जिन 
उजड़े हुए नगरों की श्रोर से केबल उनके स्वामी अमोर लोग ही 
प्रतिनिधि चुन देते थे, उनके प्रतिनिधि लेना बन्द या कम करदिया 
गया | जो नये-नये व्यापारी नगर बस गये थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार दिया गया । इस प्रकार अमीरों की शक्ति कम होकर, ब्यापा- 
रियों के अधिकार बढ़ गये। 
जनता का अधिकार-पत्र--पूर्वोक्त सुधार-क़रानून पास 

दोजाने पर भी बहुत-से आदमी असन्‍्तुष्ट थे। व्यापारियों ओर दुकान- 
दारोंको मताधिकार प्राप्त दोगया था, परन्तु मजदूरों को नद्ीं मला था| 
श्रतः लोगों में क्रमशः आन्दोलन द्वोता रद्दा, और अन्ततः बहुत-से 
आदमी जनता के अधिकार-पत्र ( 'पीपल्स चार्टर! ) का समर्थन करने 
वाले दोगये । इन्हें * चार्टिस्ट ” कद्दा जाता है। सन्‌ श्८ड८ ई* में 
इन्होंने निम्नलिखित माँगे उपस्थित कीं ३-- 

१--इक्कीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सब अदमियों को 
मताधिकार हो । 

२--निर्वाचन के लिए राज्य को, बराबर-बराबर के निर्वाचन-ज़ि्नों 
में विभक्त कर दिया जाय । 
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३--मत या “वोट, पर्चे डालकर श्रथांत्‌ 'बिल्वट? द्वारा, ब्िये जायें । 

४--प्रत्येक आदमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे उसके पास कुछ 
जायदांद द्वोी या न दो । 

५--पाल्ति मेंट के सदस्यों को तनख्वाद्द मित्ना करे । 


सरकार ने उस समय तो इस आन्दोलन का दमन कर दिया, 
परन्तु उसे १८६७ में दूसरा सुधार-कानून पास करके, नगरों में रदने- 
वालों को मताधिकार देना पड़ा । पीछे सन्‌ श्ष्षड ई० में तीसरा 
सुधार-क्ानून पास करके ग्रामों में मी मत देनेवालों की धंख्या बढ़ादी 
गयी । उपयु क्त माँगों में से नं० ३ और ४ क़ानुन बन चुको हें । 


सन्‌ १९११ का पालिमेंट एक्ट, 'कामन'-सभा की 
विजय-- इंगलेंड की राजनैतिक दलबन्दी का वर्णन आगे किया 
जायगा । उन्नीसवीं शताब्दी में व्ाँ प्रधानतया दो दल या पार्टियां 
थीं, उदार और अनुदार | 'लाड”सभा के अधिकतर सदस्य प्रायः 
अनुदार द्वोते हैं। इसलिए. जब-कभी 'कामन”-सभा में उदार दलवालों 
का बहुमत हुआ ओर उन्दोंने सावंजनिक ह्वित का कोई नियम प्रचलित 
करना चाहा तो वह प्राय; लाड-सभा द्वारा रद कर दिया जाता | इस 
निरन्तर की ह्वार ने उदार दल को (लाडं'-सभा का विरोधी बना दिया। 
उन्हें बारबार यह अनुभव हुआ कि यद्द सभा हमारे मां में कांटा 
स्वरूप हे, इसे यदि सवंथा दूर करना सम्भव न भी हो तो इसकी 
शक्ति तो भरतक कम कीजानी ही चाहिए | सन्‌ १३१० ई» में, 
'कामन!-सभा ने इस आशय का कानूनी मसविदा उपध्यित किया। 
ला्ड'-सभा उसे पास करना नहीं चाहती थी। परन्तु जब उसे यह्द 
ज्ञात हुआ कि इस कानून को पास करने के लिए, बादशाह ऐसे 
आदमियों को काफ़ी संख्या में 'लाड' बनाकर, “लाडं'-सभा में प्रविष्ठ 
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कर देगा, जो उस कानून का समर्थन करें, तो “लाडः-समा ने: 
अपना विरोध हटा लिया, और बह मखसविदा पास होगया। यदद 

“पालिमेंट-एक्ट, सन्‌ १६११५ ई०” कहलाता. है। इसकी मुख्य 

घाराएँ इस प्रकार हैं :- 

3 किसी धन खम्बन्धो मसविदे को, यदि 'कामन'-समा - स्घोकार 
करले, तो चाहे “लार्ड'-सभा उसे स्वोकार करे, या न करे, बादशाद की 
सम्प्रति से बह काय में परिणत होजायगां। 

२--यदि किसी खा्वजनिक कानूती मसविदे पर “ल्वार्डो-समा 
और “कामन'-समा में मतभेद हो तो वह मसविदा उर्यों-का-त्यों 'कामन'- 
सभा के अगले अधिवेशन में पेश द्वोगां | 'कामन?-सभा के तीसरी बार 
उसे पास करलेने पर, तथा दो वष का समय ब्यतीत ;द्वोजाने पर, फिर 
“ललाड”-सभा से पूछुन को श्रावश्यकता न रहेगी » बादशाह की स्वीकृति 
पे वद्द कानून बन जायगा। हस. प्रकार ,'ल्लाड'समा के निषेध 
( वोटो” ) अधिकार का झंत होकर, उस सभा को दो वर्ष तक कारंवाई 
स्थगित करने का श्रविकार रद्द गया। 

३--'कामन”-समभा का नया चुनाव प्रति पाँचवें वर्ष ह्वोगा। 


इस कानून से सरकारी कोष तथा घन सम्बन्धी कानूनी . मखविदों 
पर कामन!'-सभा का पूर्ण अधिकार होगया | सरकारी आयका बड़ा भाग 
खावजनिक- करों से वघूल होता है, अतः , इस -विषय .में जनता के 
प्रतिनिधियों का अधिकार द्वोना हो चाहिए. | उपयुक्त क़ानून से इंगलेड 
की शासन-नीति के सम्बन्ध में भी “कामन?-सभा का, “लाड?-सभा पर 
प्रभुत्व होगया | रद्दा बादशाह; उसकी स्व्रीकृति तो प्रत्येक विषय में 
अवश्य ली जाती है, परन्तु वह एक शिष्टाचार मात्र दै। इस प्रकार : 
इंगलड का शाधन वास्तव में 'कामन?-समा के द्वाथ में आगया । 
स्त्रियों का मताधिकार--इगलैंड में स्त्रियों के राजनैतिक 
अधिकारों का प्रश्न उन्नीर्ख्वी शताब्दी के आरम्म में उठा था। परन्तु 
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घाढे वषं तक इसने सवंसाघारण का ध्यान आकर्षित न किया । पश्चात्‌ 


ि के ्स हा थे दर 
क्रमश; इनके मताधिकार सम्बन्धी ठंस्थाएं स्थापित हुई | आन्दोलन 
बढ़ता गया | फलत; पालिमेंट में कई वार इस विषय के प्रस्ताव और 


बादविवाद हुए; परन्तु विरोधियों का बल अधिक रहने के कारण उक्त 
प्रस्ताव स्वीकृत न द्वो पाये | तथापि मतामिलाषिणी स्त्रियों तथा उनके 
उद्देश्य से सहानुभूति रखनेवालों के निरन्तर आन्दोलन का यह 
परिणाम हुआ कि अनेक राजनीतिश तथा पालिमेंट के कई प्रभावशाली 
पदाधिकारी स्त्रियों को यह अधिकार देने के पक्ष में दो गये। अन्ततः 
सन्‌ १६१८ ई० में तीछ या अधिक वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों को 
मताधिकार मिल गया । पश्चात्‌ सन्‌ १३६२८ ई० में स्त्रियों को पुरुषों के 
समान दी, ( श्रर्थात्‌ २१ वर्ष या इससे अधिक उम्र की स्त्रियों को ) 
मताधिकार प्राप्त दो गया। 

सन्‌ १६३२ में ग्रट-ब्रिटेन में ३०६ ज्ञाख निर्वाचक थे :-- १७४ 


ल्राक्न पुरुष और १६२ ज्ञाख स्त्रियाँ। इस प्रकार पात्तिमेंट की रचना में 
स्त्रियों का प्रभाव पुरुषों से अधिक है । 


उपसंहार --- उपयुक्त ववेचन से यद्द ज्ञात होगया कि अंगरेज़ 

नाति ने किस प्रकार निरन्तर हढ़ता-पूर्वक आन्दोलन करते रहकर, 

अपने राज्य को यहुत कुछ अनियन्त्रित राजतंत्र से, परिमित या वैध 

राजतंत्र में परिणत किया; यहाँ तक कि अब बादशाह प्राय; नाममात्र 

का बादशाद्द हे, ओर शासनाधिकार मंत्रिमंडल को है, जो जनता के 

प्रतिनिधियों द्वारा बनी हुई “कामन? ( जनसाघारण )-सभा के प्रति 

उत्तरदायी द्वोता है । यद्यपि प्रजातंत्र के आदर्श को प्राप्त करने में 

* भभी कुछ और भी सुधारों की आवश्यकता है, इंगलेंड में प्रजातंत्र 
का युग आरम्भ द्वोगया हे | यह युग कब से आरब्भ हुआ, यह तो नहीं 
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बताया जा सकता; जैत पहले कहा गया है, यहां शासनपद्धत 
का विकास क्रमश;, मंज़िल-दर-मंज़िल हुआ है, तथापि मोटे द्विसाब से 
ऐसा कहने में कोई त्रुटि न होगी, कि यद्द युग उन्नीखवीं शताब्दी, तथा 
उसमें भी सन्‌ श्८३२ ई० से आरम्भ हुआ । इससे स्पष्ट हे कि यद्द युग 
अभी सवासो वर्ष का भी नहीं हुआ | इससे पदले भी जनता ने बहुत-से 
स्वत्व प्राप्त किये थे, पर उनसे अधिकतर धनवानों की शक्ति बढ़ी थी। 
गत सौ वर्षों में साधारण जनता को शासखन-क्रार्य में विशेष स्थान 
मिलने लगा है । 

परन्तु अ्रभी यह नहीं कद्दा जा सकता कि इगलैंड में वास्तष में 
प्रजातंत्रात्मक शासनपद्धति प्रचलित द्वोगयी है, या 'कामन?-सभा 
साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करती है । राजनेतिक दलों के सम्बन्ध 
में आगे लिखा जायगा । प्राय; इगलेंड में 'कंजवेंटिव”ः या भनुदार 
दल का ज़ोर रद्दता हे | 'कामन?-सभा में इस दल के सदस्यों को संख्या 
बहुत अधिक रहती हे, और इनमेंसे कितनेद्दी व्यक्ति बड़ी-बड़ी व्यापारिक, 
औद्योगिक या बांमा कम्पनियों से सम्बचित होते हैं, यथा कोयले, लोहे या 
अस्त्र-शस्त्र भादि के कारखानों के दिस्सेदार या संचालक दूते हैं। 
सदस्य जैसे बने अपने वर्ग का स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हें । 
मंत्रिमंडल में इनका काफी प्रभाव रहता है । यही नहीं, अनुदार दल के 
कितने द्वी सदस्य मंत्रिमंडल में आने से पूर्व स्वयं किसी कम्पनी या 
कारखाने झदि के डायरेक्टर रह चुकते हैं; ये लोग मंत्रिमंडल में सम्मि- 
लित होते समय, डायरेक्टरी से अस्ताफा देदेते हैं ओऔर पीछे मंत्रि- 
मंडल से प्रथक द्वोते ही पुन; अपना पुराना पद ग्रहण कर लेते हैं। 
इनका कुछु-न-कुछ सम्बन्ध कम्पनियों या कारखानों से बना रहता है 
इसलिए ये राष्ट्रीय समस्यात्रों पर जो निर्णय करते हैं, वद निल्पक्ष 
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या सार्वजनिक-द्वित की दृष्टि से नहीं होता । यहाँ तक कि युद्ध का 
प्रारम्भ या संचालन भी, जनमत की उपेक्षा करके किया जासकता हे । 
इस शोचनीय परिस्थितिमें आशा की किरण यही है कि इज्जलैंडमें क्रमशः 
मजदुर-दल की बृद्धि दोरही है, कुछ व्यक्ति कम्यूनिष्ट विचारों के भी 
होने लगे हैं। ये लोग व्यक्तिगत स्वार्थ-खाघन में नदी लगे रद्दते, और 
पूंजीवादी विचारों के विरोघी द्वोते हैं। ज्यों-ज्यों इनकी संख्या और 
शक्ति बढ़ेगी, शासन-कार्य में जनता की भावना अधिक व्यक्त द्वोगी। 





ना परिच्छेद 
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स्वतंत्र देशों में पुरानी पार्टियों को गिरा कर जो नयी पाटियाँ उठतौ 

हैं, उन पर उत्सुकता-पूर्णं नेश्नों से रझुटकी बांधी जाती द्वै। उनमे जोश 
होता है, उत्साद होता है, ओर काय करने को घुन होती है । 

>-सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार । 

प्राक्थन --- राजनैतिक दल या “पार्टी? ऐसे मनुष्यां फे समूह 

को कहते हैं, जिनके तत्कालीन मुख्य राजनैतिक प्रश्नों पर एक दी 

प्रकार के विचार हों, और जो राजकाज में इन विचारों का प्रचार 

करने के लिए संगठित हुए द्ों। इज्ञलैणड में सरकार का कभी एक 

राजनैतिक दल के हाथ में होना, फिर उसके द्वाथ से निकल कर दूछरे 

दल के हाथ में चला जाना, वहाँ के शासन की एक महत्व -पूर्ण 

विशेषता दे । इस परिच्छेद में हम यह बतलायेंगे कि इंगलैंड के शासन- 
कार्य में दलबन्दी को प्रथा कैसे आरम्भ तथा विकसित हुई । 


पहले बहुत समय तक हंगलेंड में भिन्न-भिन्न राजनेतिक दल नहीं 
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थे | वास्तव में सोलहवीं शताब्दी तक दलबन्दी के लिए श्रनुकूल 
स्थिति ही नहीं थी | जनता में उख समय तक राजनैतिक जाग्ति नहीं 
हुईं थी; वह बहुत कुछ अपने बादशाहों के श्रघोन थी। पालिमेंट के 
अधिवेशन बहुत कम द्वोते थे । उसके सदस्यों को ऐसा अवसर नहीं 
मिलता था कि वे एक-दूसरे को अच्छी तरदद जानले और किसी विषय 
पर अपना मत 6ंगठित॒ कर सक । बादशाह ख़ास-ग्ास व्यक्तियों को ही 
मंत्री चुनता था, दूसरों को सरकारी कार्य का ज्ञान या अनुभव बहुत 
कम द्वोता था | इस लिए मंत्रियों का भी वास्तविक विरोध उस समय 
तक नहीं द्ोता था, जब तक कि पालिंमेंट उनके विरुद्ध अपने अधिकार 
का उपयोग करने के लिए पूरी तैर से कटिवद्ध न हो जाय । 

दलबन्दी का सूत्रपात - इंगलैंड में राजनैतिक दलों की पहली 
अआांकी स्टुझ्ट बंशी बादशाद्यों के समय में दोती,है | ये बादराह अपने 
अधिकारों को ईश्वर-दत्त समझते थे | इसके विपरीत, पलिंप्रेंट के बहुत- 
से सदस्यों का मत था कि उन्हें बादशाद्द पर नियंत्रण करने का अधि- 
कार है | इस मतभेद के कारण इंगलैणड में बड़ा णह-युद्ध 
( (सिविल वार? ) हुआ । उसमें पालिमेंट की सेना की विजय हुई। 
यादशाद चाल्स प्रथम के बच किये जाने का उल्लेख पहले कियाजा 
चुका दे । इस समय से पार्लिमेंट में दो दल द्वो गये; एक, राजा का 
समथंक; दूसरा, प्रजापक्षीय । 

कुछ वर्ष प्रजापक्षीय लोगों का बोलबाला रद्दा। उनका नेता 
आलिवर क्रामवेल देश-रक्षक की उपाधि से, प्रधान अधिकारी रहा । 
राजगद्दी ख़ाली पड़ी रद्दी। परन्तु क्रामवेल की मृत्यु के बाद, यदह्द बात 
दूर दोगयी । उसका पुत्र अयोग्य था। राजकीय पक्ष के लोगों का 
बहुमत द्वोगया । चाह प्रथम का पुत्र चाल्तं द्वितीय राजगद्दो पर बेठा 
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दिया गया । 
दटोरी! ओर “विग-.हुस बादशाद का भाई ( जेम्स 

द्वितीय) पक्का रोमन केथलिक था । उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार न 
रदे, इस आशय का कानूनी मसविदा पालिंमेंट में उपस्थित्त किया जाने 
पर, धुनः दोनों दलो का परस्पर में विरोध हुआ। जेम्स द्वितीय के 
तरफदार 'टोरी? और उसके विरोधी 'विग” कद्दलाने लगे । संक्षेप 
में शासनपद्धति के लिए 'टोरी? 6ंरक्षणात्मक भाव रखते थे ओर “विग?, 
सुघारक । 

सरकार की बागडोर कभी एक दल के द्वाथ में चली नाती, कभी 
दूसरे के हाथ में । पहले कद्दा जा चुका हे कि अठारदवीं शताब्दी में दो 
बादशाह--जाजं प्रथम, और जाजं द्वितीय--अंगरेज़ी भाषा न समझ 
सकने के कारण मंत्रिमएडल के वादविवाद में भाग नहीं ले सकते थे, 
इधसे शासन अधिकार बहुत कुछ प्रधान मंत्री के द्वाथ में चला गया। 
यह मंत्री उस दल का नेता होता था, जिसके सदस्यों की पालिमेंट में, 
अधिक संख्या हो । सर राबर्ट वालपोल पदला प्रधान मंत्री था। 

जाज तृतीय के शासन-काल में इंगलेएड के उन उपनिवेशों ने 
स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, जिन्हें अब अमरीका के संयुक्त राज्य 
कद्दते हैं । 'विग” दल के सद्यों की उनसे सहानुभूति थी, वे उनकी 
इस माँग को स्वीकार करने के पक में थे कि बिना उनकी रफ्ामन्दी के 
उन पर कर न लगाया जाय । परन्तु टोरी दल के अधिकारारूढ़ 
होने के कारण उक्त उपनिवेशों से युद्ध किया गया, जिसमें 
अन्तत३ उनकी विजय होने से “डोरी? दल का प्रभाव घट गया और 
सरकार की बागडोर “विग? दल के द्वाथ में चली गयी । 


सन्‌ १७८१ ई० में क्रांठ की राजक्रान्ति हुदं। कुछ वर्ष बाद 
॒ 
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विज्ञववादियों के अत्याचार हुए तो इंगलेंड में 'विग” दल वालों का 
प्रभाव कम रद्दा गया; ओर “टोरी? दल ने ज़ोर पकड्ट लिया; ओर, 
नैगोलियन के साथ युद्ध रहने तक “टोरी? दल का ही प्रभृत्व रहा । 
युद्ध समाप्त द्वो जाने पर लोगों के विचारों में क्रमश: परिवर्तन हुआ, 
तो पुनः “बिग” दल पदारूढ़ दोगया; और उसके प्रयत्न से श्पश्र 
ई० में पार्लिमेंट के निर्वाचन सम्बन्धो सुधार के लिए 'रिफ़ामे बिल” पास 
होगया, जिसका उल्लेख पद्ले किया जा चुका है । 


उदार ओर अलनुदार दल--उन्नीखवीं शताब्दी के 
आरम्भ में 'विग? और “टोरी? दलों के नाम क्रमश: “लिबरल? और 
“कंजवेंटिव” दोगये | ' लिबरल? का श्रथं उदार हे; और कंजवेंटिव का 
अर्थ है पुरातनवादी या दकियान्‌ूखी । उदार दल का विरोधी होने के 
कारण यद्द दल साघारण बोलचाल में अनुदार कद्दा नाता है। 
प्रायः 'लिबरल”? दल में ऐसे व्यक्ति गिने जाते हैं, जो वर्तमान 
परिस्थिति से अंसतुष्ट तथा उसे सुधारने के इच्छुक हों | कंत्रवेंटिव वदद 
कहलाते हैं जो धतंमान स्थितिको बनाये रखना,ओऔर प्राचीनता की रक्चा 
करना चाहते दों; उसमें कोई परिवर्तन केवल विशेष दशा में द्वी करने 
के लिए. सहमत द्वों। ये लोग प्राय: घनवानों ओर धघर्माचारियों की सत्ता 
के समथक द्ोते हैं । 


उदार और अनुदार शब्द, वास्तव में इन दलों पर पूणतया चरिताथे नहीं 
होते । इह्नलेण्ड के इतिहास में कभी-कभी उदार दल ने अनुदारता का, और अनुदार 
दल ने उदारता का भी व्यवद्वार किया है । विदेशनीति ओऔर विशेषतया भारतवष 
के सम्बन्ध में द नों दलों के विचारों में खास अन्तर नहीं दै। किसी ने व्यंग में 
कहा दैं--'जैसे लिवरल वैसे टोरी, जैसा नाला वैसी मेरी'। भारतवासियों को 
मजदूर दले से बड़ी-बड़ी आशाए थी; परन्तु प्रायः उसके नेताओं से भी सद्दानुभूति 
पूर्ण शब्दों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्राप्ति न हुई । 
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मजदूर दल--उन्नीखवीं शताब्दी के मध्य में एक नये दल 
का जन्म हुआ, यह मजदूर दल या “लेबर पार्टी? कदलाता है। इसके 
सदस्य प्रायः मज्दूर-संघों, सहकारी समितियों आदि के प्रतिनिधि द्वोते 
हैं। इनका एक प्रधान ठिद्धान्त यदद द्योता है कि मजदूरों आदि के 
साव॑जनिक द्वित को लक्ष्य में रखकर सरकार को चाहिए कि वह उद्योग- 
घन्धों आदि का पूर्ण नियंत्रण करे ।* इनके ' चाटिस्ट ? आन्दोलन का 
उल्लेख पद्दले किया जा चुका है । सन्‌ श्ृ८८श ई० में प्रथम वार 
मजदूर दल के सदस्य पार्लिमेंट के निर्वाचन में चुने गये । 


आधुनिक स्थिति--.अब इंगलैएड में तीन दल प्रधान हैं:-- 
(१) उदार, (२) अनुदार, और (३)मजदूर । सन्‌ ११२४ ई०में मजदूर 
दल ने अपना मंतिमंडल बनाया, परन्तु 'कामन!:सभा में इस दल के 
सदस्यों की संख्या यथेष्ट नहीं थी, अतः ये उदार दलवालों के सहयोग 
से कार करते रद्दे । अन्ततः केवल नो महिने में ही यह दल परास्त 
होगया, और शासन-सूत्र ' अनुदार ” दल के हाथ में चला गया। 
जिस अकेले या संयुक्त दल के सदस्योंका मंत्रिमंडल बनता हे,वद्द 
सरकारी दल् कदलाता हे । और, जिस एक या अधिक दलों के सदस्य 
सरकारी नीति का विरोध या आलोचना करते रद्ते हैं, उन्हें विरोधी 
दल कहा जाता हे । 
उदार, अनुदार तथा मजदूर दलों के अतिरिक्त ओर भी कई दल द्वो 
सकते हैं | कोई-कोई दल ऐसा होता है जिसमें दो तीन-दलों के 
विचारों का समावेश हो | दलों की फोई निर्धारित संख्या नहीं है। 


*इसके विपरीत, ब्यक्तिवादी (“इंडिविजुअलिस्टिक”) यद्द चाहते हैं कि व्यक्तियों 
को आ्िक या सामाजिक आदि विषयों में, जहाँ तक राष्टर-हित में वाधा न दो) 
अधिक-से-अथिक स्वतन्नता दी जाय । 
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समय-समय पर नये दलों का निर्माण होता रहता है, तथा कुछ पुराने 
दल विलुप्त भी द्ोते रद्दते हैं ।६8 स्मरण रहे कि कोई सदस्य अपने दल 
से सम्बन्ध त्याग कर दूसरे दल में मिल सकता है। 

दलबन्दी से हानि-लाभ--पराघीन देशों में उमस्त 
विवेकशील सजनों का ए,कमान्न कतंव्य यद्द द्वोता हे कि देश को 
पराघीनता-पाश से मुक्त करें | बहुघा लक्ष्य-पराप्ति के उपायों के विषय 
में भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओं के विचारों में कुछ भिन्नता द्ोती हे, परन्तु 
यदि यहद्द भिन्नता दूर करके कुछ पारस्परिक समझौते से काम न लिया 
नाय तो उनका श्रभीष्ट घिद्ध दोना-देश स्वतंत्र दोना--दी कठिन 
है| इसलिए पराधीनता की दशा में दलबन्दियों का होना बहुत घातक 


होता है । 
परन्तु जब देश स्वाघीन द्वो, तो यदि उसकी उन्नति के लिए 


भिन्न-भिन्न विचार वाले कार्यकर्ता अपना प्रथक-प्रथक्‌ संगठन करऊे 
ओर राजशक्ति प्राप्त करने में एक-दूधरे से प्रतियोगिता करें तो 
राजनेतिक दृष्टि से कोई द्वानि नहीं हे, व(नु इससे लाभ ही है, क्योंदि 
प्रत्येक दल अपने-आपको जनता में अन्य दलों की अपेक्षा अधिक 
प्रिय बनाने के लिए, देशोन्नति के कार्यों में अधिक अग्रधर तथा प्रयत्न- 
शीौलहोगा । हाँ, नागरिकों की वैयक्तिक श्रथवा विशुद्ध नेतिक दृष्टि से, 
स्वाघीन देशों में भी दुलबन्दो नीति का समर्थन नहीं किया जा 
सकता । सदस्य अपने दल (पार्टी ) की उन्नति या इृद्धि के लिए 
दूसरों को तरह-तरद्द का प्रलोभन देते हैं, और अपनी विजय के लिए 


सन्‌ १५३५ के साधारण चुनाव के वाद 'कामन?-समा मैं विविध दलों की 
स्थिति इस प्रकार थीः--सरकारो ४३१ ( अनुदार ३८७, उदार-राष्ट्रीय ३३ राष्ट्रीय- 
मजदूर 5, राष्ट्रीय ३ ) ; विरोधी १८४ ( मजदूर १५४, उदार १७, स्वतंत्र-उदार 
४, स्वतंत्र मजदूर ४, स्वतंत्र ४, कम्यूनिस्ट १) । 
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बड़े दाव-पेच का जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें विषय-जशान न द्योते 
हुए, अथवा विपरीत सम्मति रखते हुए भी, उस ओर मत देना पड़ता 
हे, जिस ओर उनके दन के अन्य सदस्य देते द्वों। सच्चे स्वराज्य में, 
इस प्रकार भात्मा और ठत्य का घात करनेवाली, ऐसी बातों को 
सवंथा त्याग देना चाहिए | 


नाता +अशीलजनजज » 


दसवॉ परिच्छेद 
न्यायानज्नय 





लोगों के लिए कुछ स्वतंत्रता नहीं द्वोती, यदि न्याय-शक्ति 
ब्यवस्थापक तथा शासन-शक्ति से प्रथकू न रखी जाय।  -- मोंटेस्क 


प्रत्येक राज्य के कार्यों के तीन भाग किये जा सकते हैं:-- 
(१ ) व्यवस्था, ( २) शासन और, ( ३ ) न्याय । इनमें से प्रथम 
दो का वर्णन दो चुका । इस परिच्छेद में न्यायालयों के विषय में 
आवश्यक बातें बतलायी जायेगी | 
न्यांय-का्य की विशेषता एँ... ब्रटिश संयुक्त राज्य के 
स्याय-कार्य की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-- 
१--ब्रिठिश संयुक्त राज्य में प्रत्येक आदमी को कानून का समान 
रूप से पालन करना होता है। वहाँ सभी अपराधों के लिए साधारण 
न्यायालय हैं, किसी अपराध के लिए विशेष नहीं। बादशाह के बारे 
में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके कामों के उत्तरदाता मन्त्री 
होते हैं। मन्त्रियों तथा शासकों के भी विरुद्ध सब मामले उन्हीं 
अदालतों में सुने जाते हैं, जिनमें दूधरे नागरिकों के विरुद्ध सुने जाते 
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हैं, ओर, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता में अनुचित और 
ग्रेर-का नूनी दस्तक्षेप करनेवालों के विरुद्ध कानूनी कारंबाई करने का 
अधिकार दे । इसका विशेष रूप से, पदले उल्लेख द्वो चुका हे । 

२--न्यायाघीशों को बादशाह, प्रधान मन्त्री या लाडं-चांसत्नर 
( लार्ड-सभा के अध्यक्ष ) की सिफ़ारिश से नियत करता है। वे अपने 
पद से उस समय तक प्रथक्‌ नहीं किये जा सकते, जब कि वे नेक- 
चलनी से अपना कार्य करते रहें, ओर पालिमेंट की दोनों सभाए 
बादशाह को उन्हें उनके पद से प्थक्‌ करने की सिफ़ारिश न कर । 
यदहो कारण है कि इंगलैंड में न्‍्याय-कार्य स्वतंत्रता पूर्वक द्वोता रहता 
है और उस पर शासकों का किसी प्रकार अनुचित प्रभाव नहीं पड़ने 
पाता । 

३-- सब फ़ौजदारी मामलों और अधिकांश दीवानी मामलों का 
फ्ेसला 'जूरी? के निर्णय के अनुसार किया जाता है ।* इससे मुकदमे 
पर अच्छी तरह विचार होजाता हे ओर अन्याय होने की सम्भावना 
बहुत ही कम रद्द जाती है । 

४-- स्त्रियां न्यायाधीश अथवा जूरी की सदस्य द्वोसकती हैं । 

फौजदारी सम्बन्धी न्याय की विशेषताएँ-- 
१--इंगलैंड में किसी व्यक्ति पर फ़ौजदारी का मुकदमा तब तक 
नदीं चल सकता, जबतक उसके अपराघ की जाँच कोई अफ़सर अच्छी 


तरद्द न करते, और डसे उसके अभियुक्त होने की सम्भावना प्रतीत 


नद्दो। 
२--अभियुक्त को दोषी प्रमाणित करने का खब भार अभियोग 


हि  » प्रत्येक मुकदमे के आरम्भ द्ोने के समय, न्यायाधीश ऐसे पांच या सात 
स्थानीय व्यक्तियों को चुन लेता है जो उसके साथ मुकदमे का दाल सुनते दें और 
अन्त में मुकदमे की घटनाओं के सम्बन्ध में अपनी राय देते दें। न्यायाधीश 
इनकी राय के आधार पर, कानून के अनुसार मुकदमे का फ़ैसला करता है । 
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चलानेवाले पर रद्दता है । 

३--अभियुक्त का विचार “जूरी” द्वार द्वाता है। यदि श्रभियुक्त को 
जूरी के किसी सदस्य के निस्पक्ष होने के सम्बन्ध में संदेह दो तो बह, 
कारवाई आरम्म होने से पहले आपत्ति कर सकता है। 


४--अभियुक्त का विचार खुली अदालत में होता हे, और उसके 
विरुद्ध जो गवाहियाँ ली जाती हैं, वे शपथ देकर ली जाती हैं । 

४--जूरी का निर्यय अन्तिम निणय होता है। प्रत्येक अपराध 
के दंड की सीमा क़ानून द्वारा निर्धारित की हुई हे। 

उपयु'क्त विशेषताओं के कारण, इंगलेंड में, फ्रोजदारी मामलों 
में, अन्य देशों ओर विशेषतया मारतव्ध की अपेक्षा अधिक न्याय 
द्वोता दे । 


न्याय की प्रधान अदालत -इंगलैंड की सब से बड़ी 
अदालत को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं । इस अदालत के दो भाग हैं ३--- 
(१) हाईकोर्ट ओर (२) अर्रील-कोट । €ाईकोट में दीवानी, फ़ौजदारी 
तथा अन्य प्रकार के सब मुकदमों पर विचार होता दे । इसमें लगभग 
बीस न्यायाधीश रहते हैं। हाईकोर्ट नीचे की अ्रदालतों के काम का 
निरीक्षण करता है तथा उनके किये हुए फ़ेसलों को अपील सुनता हे । 
अपील-कोर्ट में नो न्यायाघीश द्वोते हैं। यद्द द्वाईकोर्ट के, तथा 
कुछ विशेष दशाश्ों में नीचे की अदालतों के फ़ेंसलों की अपील 
सुनता है । 


५ 
लाड'-सभा के न्‍्याथ सम्बन्धो अधिकार-..पहले 
बताया जाचुका दे कि किसी लाडं की राजद्रोह या अन्य घोर अपराघ 
सम्बन्धी जाँच “'लाड?-सभा में है होती हे। “लार्डो! की जागीर से 
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सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों का निणंय भी लाड-सभा द्वी करती है। 
यदि “कामन'-सभा किसी पर दोषारोपण करती हे, या उससे जवाब- 
तलब करती है तो यद्ट काय लाडं-सभा में ही होता दे । अपील-कोर्ट 
के फैसलों की अपोल लाड-समा में ही होती है । इस प्रकार ला्ड-सभा 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सब से बड़ी अपील-कोट हे। खठिद्धान्त सेतों 
पूरी 'लाडुं?-सभा ही न्यायालय का कार्य कर सकती हे, परन्तु व्यवद्दार 
न्याय-कार्य लाडं-चांचलर और ला ( कानून >-लार्डों द्वारा द्वोता हे 
जो कानून के श्रच्छे जानकार द्वोते हैं, और नन्‍्याय-काय के लिए 
आजन्म लाड बनाये जाते हैं । इन्हें कभी-कभी अन्य कानून-शाताओं 
से सद्दायता मिलती है । 

ब्रिटिश ठपनिवेशों, तथा मारतवर्ष की उंचो अदालतों के फ़ेसल्तों 
की अपील, 'व्रिवों कोंलिल' की न्‍्याय-समिति में होती दै, इसका वर्णन 
पहले किया जाचुका है । 

ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, किसी कानून का अश्र्थ लगाने में मत-भेद 
डपस्थित होजाने पर ऊसका नियणुंंय न्यायालय करता है, और वह 
निर्णय मान्य होता है। परन्तु इसके अतिरिक्त न्यायालय को, यह 
अधिकार नहीं है कि वह किसी क़ानून के यिषय में यह निश्चय करे 
कि वह उचित है, या अनुचित । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
उत्तरी आयलेंड 





उत्तरी आयलैँंड से अभिप्राय: यहाँ आयलेंड के अल्स्टर प्रान्त के 
उन छ जिलों के प्रदेश से है, जिन का शासन शेष ( दक्षिण ) 


मु 


उत्तरी आयलैंणड कई 


आयलेंड ( लींघ्टर, मंसटर, कनाट नामक प्रान्तों तथा भल्सस्‍्टर प्रान्त 
के तीन जिलों से प्थक किया जाता है। क्योंकि इस प्रदेश में अल्स्टर- 
का दी आधिक्य है; इसे साघारण बोलचाल में अल्घ्टर ही कह दिया 
जाता है। इसका क्षेत्रफल सवा तीन लाख एकड़, जनसंख्या तेरदद 
लाख, तथा राजघानी बेलफास्ट है; जब कि ( दक्षिण ) आश््लेंड का 
क्षेत्रफल सतरद्द लाख एकड़, जनसंख्या तोस लाख है, और राजघानी 
डबलिन है । 
पदले बताया जा चुका है कि सन्‌ १६२० ई० में उत्तरी 
झायलेड को अपने आन्तरिक शासन-प्रबन्ध के कुछ अधिकार दिये गये, 
और इसके लिए एक प्रथक पालिमेंट का संगठन किया गया, जो ब्रिटिश 
पालिमेंट के निरीक्षण और नियंत्रण में कुछ निर्घारित विषयों के क़ानून 
बनाने लगी | इंगलैंड, वेल्न, और स्काटलेंड में कोई ऐसा भू-भाग 
नहीं हे, जिसे आयलेंड की तरह प्रथक्‌ शासन-प्रबन्ध और कानून 
बनाने का अधिकार हो | पद्लले की भांति अब भी यहाँ के तेरदद प्रति- 
निधि ग्रेट-ब्रिटेन की “कामन?-सभा में भाग लेते हैं । 
गवनेर और प्रबन्धकारिणी सभा--उत्तरी आयलैंड का 
प्रधान शासक गवनर कहलाता है, वद बादशाह का प्रतिनिधि द्वोता 
है. और उसके द्वारा ही छः वर्ष के लिए. नियुक्त होता है। ४४ 
वह प्रबन्धकारिणी समा के परामश्श से उन शासन सन्वन्धी कार्यों को 
करता हे, जो उत्तरी आयलेंड को सौंपे गये हैं। सन्‌ १९४१ से 
प्रनन्धाारिणी सभा में आढइ मंत्री हैं, जो अपने शासन- 


# उय क-आफ-एबरकाने सन्‌ १९२२ में छः बर्ष के लिए गवनर नियुक्त हुए 


थे। उसके बाद तीन वार छः-छः वर्ष के लिए उनकी पुनः नियुक्ति हुई है। वार्षिक 


वेतन कक हजार पोंड है, जिसमें से छः दजार पौंढ ग्रेट-ब्रियेन की आय से दिया 
जाता है । 


१२० 
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कार्य के लिए यहाँ की 'कामन”-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं | इन 
मंत्रियों में से प्रधान मंत्री को ३२०० पौंड और अन्य मंत्रियों में से 
प्रत्येक को २,००० पौंड वाषिक वेतन दिया जाता हैं । 
पालिपमेंट--उत्तरी आयलैंड की पालिमेंट में दो सभाएँ हैं ;-- 

(१) छिनेट और, ( २) “कामन'-सभा । सिनेट में २६ सदस्य होते 
हैं; उनमें से दो 'एक्स-आफ़िशो' अर्थात्‌ अपने पद के कारण सदस्य 
द्ोते हैं । शेष चौबीस सदस्य निर्वाचित होते हैं; ये उत्तरी आयलेंड की 
क्वामन'-सभा द्वारा आठ वर्ष के लिए चुने जाते हैं; इनमें से बारद्द 
सदस्यों का निर्वाचन प्रति चौथे वर्ष होता हे । [ब्रिटिश साम्राज्य में यद्दी 
एकमात्र सिनेट हे, जिसके सदस्य 'कामन'-समा द्वारा चुने जाते हैं। ] 

“कामनः?सभा का कायकाल साघारणतया पांच वर्ष द्ोता हे । इसमें 
५२ सदस्य द्वोते हैँ । उत्तरो आयलेंड की जनता को निर्वाचन-अधिकार 
बेणा ही है, जैसा इगलेंड की जनता को हे | 

यहाँ लाडं दोनों सभाओं के सदस्य हो सकते हैं, तथा उन्हें मता- 
घिकार हे । सन्‌ १४२८ के कानून से स्त्रियोको मताधिकार पुरुषों के समान 
दिया गया, और सन्‌ १९२६ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रथा इटा 
कर प्रत्येक निर्वाचक-संघ के लिए. एक-एक सदस्य” की प्रणाली को 
अवलम्बन किया गया । 

घन सम्बन्धी कानूनी मसविदों का विचार “कामन?-सभा में दी 
आरम्भ हो सकता है, सिनेट को उक्त मसविदों में कोई परिवतन करने 
का अधिकार नहीं होता । यदि कोई कानूनी मसविदा 'कामन'-सभा में 
स्वीकृत द्वोकर, सिनेट द्वारा अस्वीकृत द्दोजाय तो “कामन'-सभा के 


# दोनों सभाओं के ऐसे सदस्यों को जिन्हें अन्य सरकारी वेतन नहीं मिलता, 
निर्धारित भत्ता दिया जाता दे । 
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दूसरे अधिवेशन में पुनः स्वीकृत होने पर वद्द 'पालिंमेंट” की दोनों 
सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित किया जाता है, ओर बहुमत 
के निर्णय के अनुसार, गवनंर के स्वीकार कर लेने पर, कानून का रूप 
घारण कर लेता है । 

कानुन बनाने का अधिकार--उत्तरो आयलैंड की पा्लि- 
मेंट को अपने क्षेत्र ऊे लिए, कुछ विषयों को छोडकर, अन्य धब 
विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। जिन विषयों के 
लिए वह कानून नद्वीं बना सकती, वे निम्नलिखित हैं :--वादशादइ, युद्ध, 
शान्ति तथा सन्धियां, नो सेना, स्थल लेना, वायु सेना; सम्मान सूचक 
पद, राजद्रोह, विदेशी व्यापार, जह्वान्न चलाना , समुद्र के तार, बे तार 
के तार, वायुयान यात्रा, मुद्रा-डलाई और हुन्डी आदि. तोल और 
माप, व्यापार-चिन्ह ( ट्रेड-माक) आयात-निर्यात कर, मादक द्रब्य कर, 
मुनाफे पर कर, आय कर, डाक विभाग, सेविंग बैंक, सरकारी 
दस्तावेज्ञों की रजिस्टरी आदि | यह पार्लिमेंट कोई ऐसा भो कानून ' 
नहीं बना सकती, जिससे घामिक विधय में दस्तक्षेप दोता हो, या जिसके 
द्वारा किसी विशेष घम के अनुयाइयों से पक्षपात या सख्ती द्वोती द्दो, 
या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था कौ जायदाद बिना मुआवजे के 
ली जाय। 

न्याय कार्य--उचतरी आयद्दैंड की सब से बड़ी झदालत 
"सुप्रीम कोर्ट? है; उसके दो भाग हं ;-- हाईकोर्ट और अपील-कोर्ट । 
अपील-कोट के फ़ेसले को अन्तिम अपील इंगलेंड की लाडं-सभा में 
होती है । यदि किसी क्वानूनी मखविदे के सम्पन्ध में यद्द प्रश्न उठे कि 
उत्तरी आयललंड को पालिंमेंट को उसके बनाने का अ्रधिकार है या नहीं 
तो उसका अन्तिम निर्णय इंगलेंड की “प्रवी कौंसिल”ः की न्याय- 


छ्द्‌ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


समिति करती है । 


उत्तरो आयलेंण्ड ब्रिटिश संयुक्त राज्य का अंग है, वह ब्रिटिश 
पाल्िंमेंट में श्रपन प्रतिनिधि भेजता है श्रौर उस पालिंमेंट द्वारा बनाये 
हुए कानूनों के अनुसार शासित द्वोता है। उसको रक्षा का प्रबन्ध 
ब्रिटिश सेना करती है। उसे आन्तरिक विषर्यों के प्रबन्ध सम्बन्धी 
अधिकार हैं | उसकी राजनेतिक स्थिति स्काटलेंड और ९ दक्षिण ) 
आयलें'ड के बीच की है| उत्तरो आयलेंड में अपनी पालिमेंट है, जब 
कि स्काटलैण्ड को अपनी पालिमेंट नहीं है । दूसरी ओर उत्तरी आयलेंड 
को केवल आन्तरिक विषयों के सम्बन्ध में, और परिमित द्वी अधिकार 
हैं। इसके विपरीत, ( दक्षिण ) आयलेंण्ड को शासन सम्बन्धो बार्तों में 
इंगलेंड कोई इस्तक्षेप नद्दीं कर सकता; इसके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक 
ञ्रागे क्षिखा जायगा। 

इस परिच्छेद में इंगलैएड के निकटवर्ती द्वीपोंके शासन के 


सम्बन्ध में भी आवश्यक बातें दे दीजाती हैं । 

खाड़ी के द्वीप--ये द्वीप 'इंगलिश चेनल' खाड़ी में. फ्रांस के 
वश्चिमोच्तर तट पर हैं। पहले ये नामेंडी (फ्रांस) के ड्य क के अधिकार 
में थे, जो ग्यारदवीं सदी में इंगलैंड का बादशाद्द हुआ, तब से ये 
बराबर इंगलैश्ड के द्वी अधीन रहे हैं, यद्यपि नामेंडी आदि पर इंगलेंड 
के बादशाह का अधिकार बहुत समय से हट गया है। इन द्वीपों की 
व्यवस्थापक सभाओं तथा न्यायालयों में प्राय; पुरानी फ्रांसीसी भाषा 
का प्रयोग द्वोता है, और इनके कानून का आधार अधिकतर नारमंडी 
का पुराना कानून हे। इनके शासन-प्रबन्ध में यहाँ के रिवाजों का 
बहुत ध्यान रखा जाता दै। यदाँ की व्यवस्थापक सभाएँ स्थानीय 
उपयोगिता के परिमित कानून बना सकती हें। ब्रियिश पालिमेंट के 
कानून इन द्वीपों के निवासियों पर लागू नहीं होते, जब तक कि उन 
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कानूनों में इन द्वीपों का स्पष्ट उल्लेख न दो । 

मानद्वीप--यद द्वी4 इंगलैण्ड के पश्चिमोत्तर में, आयरिश समुद्र में, 
इंगलेंड और भायलेड के बीच में है। इछऊक्रा शासन-प्रवन्ध एक लेफिटनेंट- 
गवर्नर करता है, जो बादशाह द्वारा नियुक्त द्ोता है, ओर अपने कार्य 
के लिए इंगलँँड के स्वदेश-विभाग के प्रति उत्तरदायी द्वोता है । यहाँ 
स्थानीय कानून बनाने के लिए दो उभाएँ हैं । शाघत यहाँ के रिवाज 
के अनुसार द्वोता है | ब्रिटिश पालिमेंट जच इस द्वीप के लिए कोई 
कानून बनाती हे तो डसमें इस का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है । 


बारहवाँ परिच्छेद 
स्थानीय शासन 





स्वाधीन राष्ट्रों को शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों पर 
निभर होतीं है । >-डी० टोकबिल 
प्रत्येक देश में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय या प्रान्तीय 
सरकार सुभीते से नहीं कर सकती, उन कार्यों को स्थानीय संस्थाश्रों 
द्वारा कराना अच्छा होता हैं | ये संस्थ।एं उन्हें स्थानीय परिस्थिति तथा 
आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरद्द सम्पादन कर सकती हैं। इन 
संस्थाओं में बोर्ड या कमेटी महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय करती, और 
साधारण नीति निर्धारित करती हैं | ब्यौरेवार बातों का प्रबन्ध करने 
के लिए भिन्न-भिन्न उपसमितियों को विविघ विषय सौंपे जाते हैं।ये 
उपसमितियां बोड या कमेटी के निरीक्षण में अपना कतंव्य पालन 
करती हैं। बोड, कमेटी तथा उपसमितियों के निर्णयों को अमल में 
बंद) ९५५८७ 5007.77 


+3.4 
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लाने के लिए. प्रत्येक स्थान में कुछु स्थायी कर्मेचारी रहते हैं । 

स्थानीय संस्थाएँ--ब्रिटिश छंयुक्त राज्य की स्थानीय 
धंस्थाओं की वृद्धि, यहाँ की अन्य संस्थाओं की भांति समय और स्थान 
के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से हुई है। ये ंस्थाएँ पुरानी हैं, और किसी 
खास विधान की कृति नहीं हैं | इनकी श्राधुनिक व्यवस्था गत सौ वर्षसे 
आरम्भ हुई हैं | सन्‌ १८३५ के म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट और 
श्य्थ८ औ १८९४ के लोकल-गवर्मट-एक्ट से भिन्न-भिन्न भागों के 
स्थानीय प्रबन्ध में कुछ समानता स्थापित की गयी है। उससे पूर्व 
भिन्न-भिन्न स्थानों की धंस्थाओ्रों के अधिकार, कार्यक्षेप, कर पद्धति 
आदि में बहुत द्वी विभिन्नता एवं कुव्यवस्था थी | अब इगलेंड, वेल्ज़, 
स्कत्टलैंड और उत्तरी आयलेंड में से प्रत्येक कुछ काउंडियों तथा 
काउन्टी-बरों में विभक्त हे | जिस बड़े शहर की, जनसख्या ७५ दजार 
या इससे अधिक होती है, उसे का उन्टोन्‍बरो कद्ते हैं । प्रत्येक का उन्टी 
के स्थानीय काय के लिए. एक काउन्टी-कौंसिल होती है। इरएक 
काउन्टी ग्राम-ज्िलों, नगर-ज़िलों तथा म्युनिश्चिकल बरों में बिभक्त होती 
है। प्रत्येक नगर-ज़िले तथा ग्राम-ज़िले में ज़िला-कोंसिल है, ओर, 
म्युनिसिपन्न बरो में म्युनिसिपल कौंठिल । नगर-जिले और गआ्राम-ज्षिले 
'पेरिशों? में विभक्त हैं | पेरिश एक बड़ा ग्राम या कुछ ग्रामों का समूद्द 
द्ोता हे । पेरिशों में पेरिश-कों तिल द्वोती हे | स्थानीय संस्थाओं के सब 
सदस्य अवैतनिक होते हैं । 

काउन्टी कौंसिल --काउन्टौ-कौंसिल में सभापति, 'एल्डर- 
मेन और साधारण सदस्य ( कौंसिलर ) द्वोते हैं । काउन्टी में प्रत्येक 
ज़िले से एक या श्रधिक साघारण सदस्य प्रति तीसरे वर चुने जाते 
हैं । एलडरमेन साधारण सदस्यों द्वारा छुए वर्ष के लिए चुने जाते हें, 
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परन्तु आधे ऐलडरमेनों का चुनाव तीसरे वर्ष द्वोजाता है। कुल 
ऐलडरमेनों की संख्या साधारण सदस्यों की एक-तिहाई द्वोती हे, 
साधारण सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार पर निभर हे | सभापति 
कॉंसिल द्वारा चुना जाता है निर्वाचन अधिकार उन सब बालिग्म 
पुरुषों तथा स्त्रियों को है, जो निर्वाचन के समय छु; मास तक का उन्‍्दी 
में रद चुके हों । 
काउन्टो-कौंधिल के काय अनेक हैं, उनका व्योरेवार वर्णन करना 
बहुत कठिन हे । उनके कार्यों के मुख्य भेद निम्नलिखित हैः-- 
(१ ) शिक्षा, (२) सावजनिक स्वाध्थ्य, ( ३ ) सड़कों का निर्माण, 
(४ ) पुलिस, (५ ) जनता की सद्दायता, बेकारों की आजीविका 
ओर बूढ़ों को पेन्शन, ( ६ ) णह-निर्माण, और (७ ) म्युनिसिपल 
' ( स्थानीय ) व्यापार ।& यद्द कौंिल जिला - कौंणिलों के कार्य 
का निरीक्षण करने के अतिरिक्त, बड़ो सड़कों और पुलों 
की मरम्मत करवाती है; किसानों को छोटे-छोटे खेत दिलाने 
का प्रबन्ध करती है; काउन्टी - पुलोस का नियन्त्रण. करती 
है; घात्‌ काय ( नसिंग ) भोर बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का 
पालन कराती है । यद्द काउन्टी में प्रारम्मिक शिक्षा की उत्तरदायी 
हे, ओर उच शिज्ञा के लिए रुद्दायता देती हे। यद्द अस्पतालों, 
सुघार-णहों और पागलखानों का प्रबन्ध तथा निरीक्षण करती है; और 
नाचघर, थियेटरों, गायन-ण॒द आदि का लाइसेंस भी देती है। यहद्द 
निम्नलिखित बिषयों के कानून को अमल में लातो हे; --पशुओं की 
_इव की बीमारी, नाशक कृमि, जंगली पशु, तोल और माप, स्फोटक 


के के के 
.. * पाठक विचार करे कि इसकी तुलना में मारतवष की थ्यानीय-स्वराज्य- 
संस्थाओं का कार्यक्षेत्र कितना कम है। 
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पदार्थ, नदियों की गन्दगी आदि । काउन्‍्टी-कौंसिल अपने कमे- 
चारियों को स्वयं नियत करती है। यह अपनी काउन्टी की सुव्यवस्था 
के लिए आवश्यक उपनियम बनाती है ओर उन्हें भंग करनेवालों 
पर जुर्माना कर सकती है । यद्द एक निर्धारित सीमा तक कर भी लगा 
सकती है; इसके करों को “काउन्टी-रेट” कहते हैं | परन्तु आयका मुख्य 
साधन वह रकम हे, जो इंगलेएड की सरकार द्वारा इसे खास-खास 
कामों के लिए मिलती द्दे । कोंसिल का हिसाब एक आय-व्यय-निरीक्षक 
द्वारा जाँचा जाता है. जो स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा नियत होता हे । 

जिला-कोंसिल--प्रत्येक जिला कौंसिल के सदस्य तीन साल के 
लिए. चुने जाते हैं, परन्तु एक-तिद्दाई सदस्यों का चुनाव प्रति 
वर्ष होता है। जो सदस्य छुः मास तक, बिना किसी 
विशेष कारण, कौंसिल की मीटिंग में अनुपस्थित रहता हे, 
उसकी जगह खाली द्वो जाती है । सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता 
है । स्वास्थ्व विभाग के इन्सपेक्टर कौंसिल की मीटिग में, आमन्त्रित 
किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं। 

जिला-कौं खिल के मुख्य कार्य ये हैंः--यह जिले की गलियों, 
बाज़ारों और नालियों की सफाई कराती हे, सड़कों पर पानो छिड़कवाती 
है, मकानों का मैला और कूड़ा दटवाती है, स्वच्छ पानी का प्रबन्ध 
करत्ती दे, द्वानिकर खाद्य पदार्थों को फिंकवाती है। यह प्रधान सड़कों 
को छोड़कर अन्य सड़के बनवाती है तथा उनकी मरम्मत करवाती हे । 
छूत की बीमारिमों को रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। 
यह गाड़ियों, खरायों, ओर घातृ-गणद्ध आदि का लाइसध देती है। यद्द 
मेलों का प्रबन्ध करती, तथा कारख़ानों आदि का समय निर्धारित 





करती है । नगर-ज् 


स्थानीय शासन प्‌ 


और कपड़े घोने के स्थानों का प्रन्‍न्घ करती हैं। कहीं आग लगे तो उसे 
बुझाने के लिए पानी का प्रबन्ध करना, इनका आवश्यक कतंव्य है। 
ये कसाईखाने बनवाती हैं और ट्रामबे तथा छोटी लाइन की रेलें 
चलाती हैं। ये पुस्तकालय अजायबघर, सावंजनिक उद्यान श्रादि 


भी बनवाती हैं | 
जिला-कॉंसिल की कुछ आमदनी फ़ौस और जुर्माने से हो जाती 


है, ओर उनकी शेष आय वह रकम है जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें 
काउन्टी-कौंसिल द्वारा प्राप्त होती है। नगर-जिला-कौंविलों को 
निर्धारित कर वसून करने का अधिकार है। ग्राम-जिला-कौं सिलों का 
खर्च उस फएड से चलता हे जो भिन्न-भिन्न पेरिशों से वसूल किये हुए 
'दरिद्व-रक्षा-कर? ( 'पुअर-रेट” ) के एकन्न होने से बनता है । 
म्युनिसिपल कोंसिल--म्युनिसिपल कौंझिलें उन बड़े- 
बड़े शहरों में होती हैं जो काउन्टी-कौंसिलों के अधिकार में नहीं हैं। 
इनमें मेयर, एलडरमेन, और साधारण सदस्य होते हैं। साधारण 
सदस्य तीन बष के लिए चुने जाते हैं परन्तु तृतीयांश सदस्यों का चुनाव 
प्रतिवर्ष, सितम्बर की पहली तारोख को होता है। भ्युनिसिपल 
कॉंसलो के निर्वाचकों की योग्यता वही होती है, जो का उन्टी-कों सिल 
के निर्वाचकों की । 'ऐलडरमेन? साधारण सदस्यों द्वारा चुने जातेहें। 
उनकी संख्या, साधारण सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई रहती है। 
ये छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पर आधे ऐलडरमेनों का चुनाव 
प्रति तीसरे व द्ोता है। मेयर, कौंसिल द्वारा एक साल के लिए. 
चुना जाता है; उसका अगले साल भी निर्वाचन हो सकता है। वह 
कोंसिल का सभापति द्योता है। वह 'म्युनिसिपल बरो! की ओर से 


आतिथ्य-सत्कार का कार्य करता है। वह कौंसिल की सब कमेटियों का 
श्१ 





ष्प्र ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


सदस्य, ओर “बरो? की न्‍्यायाघीश-समिति का सभापति, होता है। 
यदि बिना विशेष कारण के, मेयर दो मास तक, और 'ऐलडरमेन” या 
साधारण सदस्य छः मास तक, अपने “बरो? से अनुपस्थित रहें, तो 
उनका स्थान खाली हो जाता है। 

कोंसिल “बरों' के लिए उपनियम बना सकती हैं। ये उनकी 
जायदाद का प्रबन्ध करती हैं। जिन “बरों? में दस हजार से 
अधिक जनसंख्या है, वे प्रारम्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी होती 
हैं। ये जानवरों की छूत सम्बन्धी बीमारियों, नाशक कृमियों, 
तोल माप, और खाद्य पदार्थों के विक्रय सम्बन्धी कानूनों को अमल में 
लाती हैं | जिन “बरों' की जनसंख्या बीख हजार से अ्रधिक है, वे 
पुलिस का भी प्रबन्ध कर सकती हैं । 

“धरों? की आय के साघन ये हँं;-- फ्रीस, जायदाद की आमदनी, 
विशेष कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार से प्राप्त घन; और 'बरों” 
के कर । 

पेरिश-कोंसिल--पेरिश-कौंसिल में सभापति, और ५ से 
१५ तक सदस्य रहते हैं | ये तीन वर्ष के लिए, १५ अप्रेल को चुने 
जाते हैं | यदि बिना विशेष कारण, कोंसिल का सदस्य, उसकी बैठक 
से, छः मास से अधिक समय तक अनुपस्थित रद्दे तो उसका स्थान 
खाली हो जाता है | पेरिश-कौंसिल जन्म-मृत्यु तथा विवाह-शादियों 
का लेखा रखती है, और किसानों को भूमि दिलाने का प्रबन्ध करती 
है। यह निम्नलिखित कार्य भी कर सकती हैः-गाँव में रोशनी; 
पहरा देना; और स्मशान, स्नानागार, आग बुकाने के ऐजिन, 
मनोरंजन-स्थान आदि का प्रबन्ध करना | 

गरीबों और अपादिजों को सद्दायता पहुँचाने के लिए कुछ पेरिशोंकी 





स्थानीय शासन ष्प्३ 


यूनियन या समिति स्था पितकी गयीं हैं। 'बरों” में भी ऐसी समितियों की स्थापना 
हुई दे | उक्त समितिकी एक संस्था संरक्षक बो् ( बोर्ड आफ गाडियन्ख ) 
कहलाती हैं । उसका प्रधान कार्य दरिद्र लोगोंको भोजन-बस्त्र देना तथा 
चिकित्सा सम्बन्धी सद्दायता पहुँचाना और मृतकों के गाड़ने का प्रबन्ध 
करना है । यद्द दरिद्रों की आजीविका के [लए काम की सुव्यवस्था 
करता है; दरिद्रालयों भोर अपाहिजखानों का प्रवन्घ करता है। बोड्ड 
की आय का मुख्य साधन दरिद्र-रक्षा-कर है | 
लन्दन का स्थानीय शासन--३ंगलेंडकी राजघानी लंदन 
के स्थानीय शासन की एक प्रथक्‌ द्वी व्यवस्था है | इसका स्थानीय 
शासन विशेषतया दो संध्थाओं द्वारा होता है ;-- (१) लन्‍्दन 
कारपोरेशन, ओर ( २ ) लन्दन काउन्टी-क्ौंसिल | लन्‍्दन कारपोरेशन 
का कार्य ्षेत्र प्राचीन लन्दन शहर है और लन्दन काउन्टी-कौंबिल 
का काये क्षेत्र हे, उसके बाहर, नया बसा हुआ लन्दन शहर ।४8 
लन्दन कारपोरेशन का कार्य लार्ड मेयर, एलडरमेन, और साधारण 
सदस्यों द्वारा द्ोता है। लन्‍्दन काउन्टी-कौंसिल नवीन लन्दन शददर 
की समस्त ( अ्द्टाईंस ) काउन्टी-कौंसिलों के ऊपर है। इसका सद्भठन 
तथा अधिकार इंगलेंड की अन्य काउन्टी-कौंछिलों के समान होता है। 
इसे न्दन कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। 
स्थानीय संस्थाएँ और केन्द्रीय सरकार--उन्नीसवीं 
और बीसवीं सदी में, यहाँ स्थानीय संस्थाओं पर न्द्रीय सरकार का 
निरीक्षण और नियंत्रण-अधिकार क्रमशः बढ़ा है। अब (१ ) निम्न- 
लिखित विभाग व्यापक रूप से उनका निरीक्षण करते हैं-... स्वा स्थ्य- 


+ लन्दन की कुल जनसंख्या ८७ लाख है; यह संसार भर के किसी भी राज्य 
को राजधानी को जनसंख्या से अधिक है। 
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मंत्री, शिक्षा बोर्ड, व्यापार बोर्ड यातायात-मंत्री, ग्रद-कार्यालय ( होम- 
आफिस ) और बिजली-कमिश्नर । प्रत्येक विभाग के अधिकारी का 
अपने-अपने विषय सम्बन्धी अधिकार हे, उदाहरणवत्‌ स्वास्थ्य-मंत्रो 
स्थानीय संस्थाश्रों के स्वाध्थ्य-काययं का निरीक्षण करता है । ( २ ) कुछ 
बिषयों में केन्द्रीय मंत्री ऐसे नियम बना देते हैं, जो स्थानीय संस्थाओं 
को पालन करने होते हैं । ( ३ ) साघारणतया स्थानीय संध्थाओ्रों को 
ऋण तभी मिलता हे, जब केन्द्रीय विभाग उसकी स्वीकृति दे दे। 
(४ ) विशेष कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की सद्दायता उसी दशा 
में मिलती है, जब वह कार्य सन्‍्तोषजनक रीति से किया जाय। 
(५ ) स्थानीय संस्थाओं के द्विसाब की जांच ज़िते के लेखा-परीक्षक 
( आडीटर ) करते हैं, जिनकी नियुक्ति स्वास्थ्य-मंत्री द्वारा द्ोती है। 
( ६ ) जनता स्थानीय अधिकारियों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय 
थिभागों से शिकायत कर सकती है; इस पर उत्की जांच होकर 
आवश्यक कायवाद्दी की जाती है ।४8 

स्मरण रहे कि केन्द्रीय सरकार केवल निरीक्षण या नियंत्रण करती 
है, वास्तविक कार्य-संपादन तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही होता है, जो 
जनता द्वारा निर्वाचित सदस्योंकी द्वोती हैं । केन्द्रोय सरकार द्वारा नियुक्त 
स्थायी कर्मचारी किसी कार्य को स्वयं नहीं करते | इस प्रकार यहाँ 
अधिकारों का केन्द्रोकरण नहीं हे, स्थानीय सध्याएं अपने-अपने क्षेत्र में 
स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं, और ब्रिटिश जनता की, विविध क्षेत्रों में, 
स्वाघीनता बढ़ाने में सहायक होती हैं । 


----+*०*्ब्हि|[2क७-+२७०-+- 
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द्ितीय खंड 
ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागों का शासन 


तेरहवाँ परिच्छेद 
ब्रिटिश साम्राज्य का साधारण परिचय 





प्राकथन-..हस भू मंडल में, समय-समय पर श्नेक साम्राज्य 

हुए हैं । अब भी कई साम्राज्य विद्यमान हैं । उनके विविध गुण दोषों 
का विवेचन न करके, हमें यहाँ केवल यद्दी वक्तव्य है कि इस समय 
जन8ख्या ओर विस्तार के विचार से ब्रिटिश साम्राज्य सब से बढ़ा- 
चढ़ा है। इसके सब भागों का कुल क्षेश्नफपल १३४ लाख वर्ग मील, 
ओर जनसंख्या, लगभग ५० करोड़ है । यह क्षेत्रफल और जनसंख्या, 
संधार भर के क्षेत्रफल और जनसंख्या के चौथाई के लगभग है ।्ाँ,इस 
साम्राज्य में इसके मातृ-देश के अश्रतिरिक्त जो विविध भू-भाग सम्मिलित 
है, वेखब इंगलैंड के अधीन-देश दी नहीं है; कई उपनिवेश स्वराज्य-प्राप्त 
: भी हैं | विशेष ध्यान देने की बात यद्द है कि ब्रिटिश साम्राज्य की पू० 
करोड़ जनसंख्या में से पांच करोड़ तो साम्राज्य के मातृ-देश € ग्रेट- 
ब्रिटेन और उत्तरी आयलैंड ) में ही हे | शेष पैंतालीस करोड़ में से 
लगभग उनतालीस करोड़ जनता अकेले मारतवधं की है। इस प्रकार 
ब्रिटिश साम्राज्य की मद्दतता का प्रधान आधार भारतवर्ष द्वी है । भारत- 


पर ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


रद्दित ब्रिटिश साम्राज्य का अ्रन्य साम्नाज्यों की तुलना में विशेष स्थान 
नद्दीं रहता । 


ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ ९ - साम्राज्य- 
स्थापना के बिचार से इंगलैण्ड की. स्थूल रूप से तीन अवस्थाएँ रहीं 
हं;--( १ ) सोलहवीं शताब्दी में कुछ भू-भागों का पता लगाया गया ! 
( २ ) सतरहवीं शताब्दी में कुकछु उपनिवेश बसाये गये, (३) पीछे 
विजय, कूट नीति, ओर कौशल-पूर्ण संघियों से श्रनेक प्रदेशों पर 
अधिकार किया गया । जिन भू-मार्गों का इस साप्नाज्य में समावेश 
हुआ है उनमें से एक भारतव्ं को छोड़कर शेष या तो वीरान ये, या 
वहाँ ऐसे आ्रादमी रहते थे, जिन बेचारों के पास “सभ्य” मनुष्यों से 
लड़ने के साधन या इच्छा न थी | योरपियनों की जो टोली जहाँ पहुंच 
गयी, उसने वहाँ अधिकार कर लिया । पंदरद्वीं शताब्दी के अन्त में 
योरपीय देशों के साहसी यात्री नये-नये भूखंडों की खोज में निकले ।#* 
स्पेन पुतंगाल इस कार्य में सब से आगे थे। फ्रांस और द्वार्लैंड भी 
इंगलेंड से पद्ले कार्यक्षेत्र में आगये थे। अतः अंगरेजों की इन्दीं 
देशों के आदमियों से मुठभेड़ हुई, नये प्रदेशों के मूल निवाधियों से 
नहीं । अन्य योरपियन, आरम्म में अंगरेजों की अपेक्षा बलवान ये, 
तथापि वे द्वार गये | इसका एक कारण यद्द हुआ कि उन्हें लड़ाई के 
लिए अपने-अपने देशों से जन-धन का प्रबन्ध करना पड़ता था, इसके 
विपरीत, अगरेज तत्कालीन इंगलैण्ड के घामिंक अत्याचार आदि के 
कारण नये प्रदेशों में ही जाकर बस गये थे | इसके अतिरिक्त, अन्य 
योरपियन देशों की शक्ति बटी हुई थी। वे योरप में भी प्रभुता प्राप्त 
# इसका आशय यही है कि ये प्रदेश उस समय तक योरपवालों को ज्ञात 
नथे। 
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करने के लिए आपस में लड़ते रहते ये, और विदेशों में भी पेर जमाना 
चाहते ये । पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के कारण इनके बल का बहुत क्षय 
होचुका था; अतः पंछे से इगलैंड को इन पर विजय पाने में विशेष 
असुविघा न हुई । स्पेन वालों ने सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग 
(सन्‌ १५८८ ई०) में इंगलेंड पर श्राक्रमण किया, परन्तु उस समय दवी 
शक्ति से वह स्वयं द्वी परास्त द्ोगया | खाडी में भयकर तूफान आजाने 
से उसका “अरमाडा? नाम का अजेय बेड़ा नष्ट द्वोगया और इंगरलैंड की, 
अन्य देशों पर, घाक जम गयी । फिर इसने दूसरों के द्वारा खोज किये 
हुए, और दूसरों के साफ किये हुए नये देशों पर क्रमश: अधिकार करने 
की ठानी, और उपयु क्त कारणों से उनमें विजयी होगया। इस प्रकार 
ब्रिटेन की साम्राज्य-ग्ताका अमरोका, अफरीका, और आस्ट्रेलिया 
आदि के विविध भागों तथा अ्रनेक टापुओं पर फहराने लगी । 

यद्द तो साम्राज्य के उन भागों की बात हुई, जो वीरान थे, जिनके 
निवासी असभ्य थे | भारतवर्ष ऐसा नहीं था| इसे वे विजय करने के 
शिए. नहीं भाये थे | इतने बड़े देश को थोड़े-से आदमी विजयकरने का 
विचार हो कैसे कर सकते थे ! यहाँ आने का उनका प्रथम प्रकट 
उद्देश्य व्यापार करना था, और वे बिनीत व्यापारी के रूप में ही यहाँ 
भाये | धीरे-घीरे अपनी कोढियों की रक्षा के लिए ये सैनिक प्रबन्ध 
करने लगे । उन दिनों यहाँ पुतंयाल, हालेंड और फ्रांस वाले भी 
भड्डा जमाने के प्रयत्न में थे, उनकी अंगरेजों से ईर्षा और प्रतिद्वन्दिता 
दोनी स्वाभाविक थी । विदेशी शक्तियों के आपस में घोर युद्ध हुए, 
, जिनमें अज्ञान अथवा फूट के कारण भारतबासियों ने भी भोग दिया। 
अन्तत; विजय अंगरेजों की रही, और इन्होंने सन्‌ १८५४७ तक छुल- 
बल या कोशल से अधिकांश भारत पर प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से 
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अपना अधिकार जमा लिया । स्मरण रदे कि योरपियन शक्तियोंने प्रायः 
युक्तियों ओर षड़यंत्रों से काम लिया। और, केवल कुछ विशेष 
दशाओं में हद्वी तलवार का उपयोग किया । पुनः योरपियन 
सैनिकों की संख्या भी उ8 समय यहाँ बहुत ही कम थी । अंगरेजों ने 
अधिकतर यहाँ के ही एक प्रान्त के ठिपाद्ियों को घन या 
पद का प्रलोभन देकर उनके बल पर दुषरे प्रान्त को, और 
कभी-कभी उसी प्रान्त को 'विजय? किया। हस प्रकार उन्होंने 
अधिकांश में भारतवासियों की द्वो सहायता से, उनकी ही तलवार से, 
इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की । 


साम्राज्य-निर्माण के कारण--ब्रिटिश साम्राज्य के 
निम्मांण में निम्नलिखित बातें द्दायक हुई हैं & 
(क) इंगलेंड की भौगोलिक स्थिति, जिसका वर्णन प्रथम खंड 

के आरम्भ में किया जा चुका हे, इध कार्य के लिए अनुकूल थी। 
देश छोटा तथा चारों ओर से समुद्र से घिरा द्वोने के कारण यथेष्ट 
सुरक्षित भी था । पुनः यहाँ जीवन-निर्वाद की अनेक कठिनाइयों से 
विवश होकर, अंगरेज़ों को बाहर जाने-आने तथा कढोरताओं को सहन 
करने की आदत डालनी पड़ी | इससे इन्हें उपनिवेश बसाने में 





सुविधा मिली । 
(ख) इंगलैंड की मध्यकालीन घार्मिक असहिष्णुता ने भी 


अंगरेज़ों को साम्राज्य-निर्म्माण में समुचित सद्दायता दी । जिन लोगों 
को घार्मिक अत्याचार न सह सकने के कारण स्वदेश में रहना कठिन 
होगया, वे जद्दाज़ों पर चढ़कर इघर-उघर निकल पड़े ओऔर अनेक 





*इस विषय पर श्री० केला जी को 'साम्राज्य आर उनका पतन? पुस्तक में बिशेष 
प्रकाश डाला गया दै। 
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विपत्तियों का इृढ़ता-पू्ंक खामना करके विविघ भू-खंडों में पहुँच 
गये | 

(ग ) अंगरेज़ पादरियों का भी साम्नाज्य-निर्म्माण में यथेष्ट भाग 
है। अपने राज्य या देश-बन्धु थ्रों की सहायता प्राप्त कर, ये अपने 
घमे ओर अपनी सम्थता का प्रचार क'ने के लिए, दूर देशों में गये । 
क्रमशः इन्होंने उनके निवासियों को ईसाई बनाया। जब-जब इन 
नये ईसाइयों तथा पुराने घमे बालों का विरोध हुआ्आा और अशान्ति 
मची तो इन्होने उसके अत्युक्ति पूर्ण सम्बाद सेजकर अपने देशवालों 
की तथा अपने मतानुयायी श्रन्य लोगों की यथेष्ट सहानुभूति प्राप्त 
की, और अन्ततः सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करने पर अंगरेल़ों ने 
नये देश में कुछ-न कुछ अधिकार पा लिया ।४४ 

( घ ) नेपोलियन ने यद्द कहकर अपनी, मनुष्य-स्वभाव को परखने 
की, योग्यता का अद्भुत्‌ परिचय दिया था कि अंगरेज़ जाति दुकान- 
दारों की जाति हे । अंगरेज़ों के व्यापार-हौोशल ने भी इनके साम्राज्य 
को वृद्धि में बलक्षएं योग दिया हैे। भारतवर्ष आदि अनेक देशों 
में पहले पहल व्यापार के नाते ही अगरेज़ों ने अपने पैर जमाये थे । 
( च ) अंगरेज़ों की महाजनी प्रकृति भी साम्राज्य-विस्तार में 
सहायक हुई हे | संयुक्त-राज्य-अमरीका के भूतपूर्व र ्‌्रपति विलसन का 
ड् यथा हे कि पूंजी कौचालें विजय की चाले हैं। जिस निब॑ल देश 


+श्रो८ डाक्टर बो० शिवराम ने श्रपनी ण्स्तक € कम्पेरेटिव कालोनियल 
पोलिसी ) में लिखा है कि केवल मिशनरियों के ह्वी काय॑ से ब्रिटिश साम्राज्य में 
भास्टे लिया, फिजी, दक्षिण और मध्य अफ्रीका, सीरालोयन, बर्मा और गायना आदि 
महत्व-पूर्ण उपनिवेश्ों में अपनी जड़ जमायी इन तमाम भू-भागी में व्यापारिक 
सम्बन्ध या राजनैतिक नियंत्रण होने से क्हुत पहले मिशनरियों के अड्डे बन 
गये थे । 
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ने अंगरेज़ों से झपया उघा< लिया, वह कालान्तर में इनका प्रभाव- 
क्षेत्र बन गया; इन्हें वहाँ व्यापार श्राद की विशेष सुविधाएँ प्रास दो 
गयीं । आत्म-रक्षा के लिए. इन्होंने वहां अपनी सेना रखली, और 
क्रम !; एक-एक मंज़िल तय करके, पहुधा ऋण की ज़मानत में देश 
का एक भाग गिरवी रखकर इन्होंने सारे देश में अपनी प्रभुता 
स्थापित करली । फ़ारिस, चीन, मिश्र आदि में कुछ-कुछ इसी प्रकार 
ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ । 

अस्तु, अंगरेज़ विविध कारणों से बाहर गये, उन देशों की 
परिस्थिति देखी भाली । जहाँ जैसा मौका मिला, उससे लाभ उठाया 
ओर साम्राज्य स्थापित किया। भिन्न-भिन्न देशों का कुछ विशेष 
ऐतिद्दातिक विचार आगे प्र6ंगानुखार किया जायगा | 

साम्राज्य में रहनेबाली जातियाँ--मोटे तौर से 

साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भाग दो श्रेणियों में विभक्त किये जा खकते 
है । एक श्रेणी में वे भाग हैं, जिनमें स्वय अगरेज़ों को या अन्य 
योरपीय जातियों के आदमियों की संख्या धथवा प्रभ्॒ता विशेष दे । 
इनमें सभ्यता, विज्ञान, नीति आदि की विशेष उन्नति हे । इन्हें 
स्वायत्त शासन के लगभग पूर्ण अधिकार हैं । दुसरी श्रेणी में वे भाग 
हैं जिनके निवाषी ग़ेर-योरपियन जातियों के हैं, जिनमें विविध प्रकार 
की उन्नति बहुत कम है, जो आधुनिक सभ्यता में पिछड़े हुए माने 
जाते हैं, या जिनमें पारस्परिक मतभेद है तथा संगठन का अभाव दे । 
ये भाग परतंत्र है । 

अब दम यह विचार करते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से इस साम्राज्य 
के कितने भाग हैं । 

राजनैतिक भाग---त्रिटिश साम्राज्य का संगठन बेहुत 


| 


। 


क्‍ 
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पेचीदा है | मोटे तौर से इसके ( मातृ-देश के अतिरिक्त ) राजनैतिक 
भाग निम्नलिखित हैं:-- 

( १ ) डोमिनियन या स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश | इनमें ( क ) केनेडा, 
(ख ) दक्षिण अ्रफ्रोका का यूनियन, (ग) ओआस्ट्रेलिया, (घ) 
न्यूजीलैंड, ( च ) न्यूफाउंडलैंड ओर ( छ ) आयर ( आयलेंड ) हैं । 
इनके दो भेद किये जा सकते हैं ;-- [ श्र ] जो उपनिवेश है, भौर 
[ आ ] जो उपनिवेश नहीं हैं | ऊपर जो छुः डोमिनियन बतायी गयी 
हैं, उनमें से प्रथम पाँच तो ( स्वराज्य-प्राप्त ) उपनिवेश द्वी हें, केवल 
आयर द्वी ऐसा हे, जो उपनिवेश नहीं है। 

(१) भारतवध | इसके एक भाग ( ब्रिटिश भारत ) के 
प्रान्तों में अंशत: उचरदायी शासनपद्धति प्रचलित है, और दूसरे भाग 
श्र्थात्‌ देशी राज्य, एक प्रकार से भारत-सरकार के ही रक्षित 
राज्य हैं। 

( ३ ) उयनिवेश-विभाग के अधीन भू-माग । इनमें से अधिकांश 
उपनिवेश हैं | इनकी छंख्या बहुत बड़ी हे । इनमें से कुछ में उत्तर- 
दायो शासन आरम्भ किया गया है| उदादरणवत्‌ सीलोन ( लंका )। 

( ४ ) रक्चित राज्य ( प्रोटेक्टेड स्टेट्स ) | इनमें प्रभुत्व तो अपने- 
अपने राजा का है, परन्तु ब्रिटिश सरकार को बाहरी विषयों में, अथवा 
बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के विषयों में, कुछ राजनैतिक 
अधिकार हैं | उदाहरणवत्‌ , सुडान । 

जब किसो दुर्बब्न शासक को किसी आक्रमणकारी का भय होता है, 
अथवा जब उस पर कोई आक्रमण कर देता है, तो वह प्रायः अपनी 
रक्षा के लिए या तो झआक्रमणकारी राज्य की हो, श्रथवा किसी अन्य 
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बलिष्ट राज्य की, शरणा लेकर उसकी कुछ अधीनता स्वीकार करने के 
लिए बाध्य दा जाता है । इस प्रकार वद्द अपने राज्य को पूरणंतः 
पराजित तथ। पराधीन बनाने की जाोखम उठाने की श्रपेक्षा, डसे 
उसका रक्षित रॉज्य बनाना स्वीकार कर लेता है । संरक्षक बन जाने वात्ते 
राज्य को अपने २ज्तित राज्य में कुछ अधिकार सहज दी प्राप्त हो जाते 
हैं | श्रतः बहुधा बलवान राज्यों की यह इच्छ। रहती है कि अधिक से- 
अधिक भू-भाग हमारी संरक्षकता स्वोकार करल + वे इस बात का प्रयत्न 
करते रहते हैं कि अवसर मिलते ही, वे उन राज्यों के अपनी संरक्षकता 
में ले आव, जो उनसे निबंल हे।ने पर भी डनके अ्रधीन न हों। 


रक्षित राज्यों के मुख्य लक्षण ये होते हैं; - (क ) ये संरक्षक 
राज्य के ( अधीन ) अंग नहीं द्वोते, ( ख ) धरक्षक राज्य उनके बाहरी 
मामलों के सम्बन्ध में पू्ण अधिकारी द्वोता हे, कोई अन्य राज्य इन 
राज्यों से स्वतंत्र राजनैतिक सम्बन्ध नद्वीं कर सकता, यदि कोई राज- 
नेतिक सम्बन्ध स्थापित होता हे तो संरक्षक राज्य द्वारा द्वी हो सकता 
है।(ग ) संरक्षक राज्य को अपने रक्षित राज्य की शासनपद्धति में 
ऐसी व्यवस्था करनी होती हे कि वहाँ अन्य राज्यों को जनता के 
नागरिक अधिकारों का उचित ध्यान रहे। (घ ) रक्तित राज्य 
द्ोने से बहुधा उसके अधीन राज्य बनजाने का मार्ग पशस्त दोजाता है। 

(९ ) आदेश-युक्त राज्य ( मेंडेटरी स्टेट्स )। ये राज्य पिछले 
योरपीय मद्दायुद्ध (१(६१४-- १८) में मित्र-राष्ट्रों द्वारा जीते गये थे। 
पोछे राष्ट्रसंघ की ओर से, शासन प्रबन्ध के लिए, ये ब्रिटिश खरकार 
को दिये गये। इनके शासन के वास्ते ब्रिटिश सरकार राष्ट्र-संघ के प्रति 
उत्तरदायी हे । उदारणवत्‌ , मेसोपोटेमिया । 

इन राज्यों में शासक-सरकारों को कानून और शासन सम्बन्धी 
सब अधिकार प्राप्त हैं, ओर वे अपने-अपने शासित राज्य के मूल 
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निवासियों की मानसिक, नेतिक, आर्थिक आदि सब प्रकार की उन्नति 
करने के लिए राष्ट्र-संघ के प्रति उत्तरदायी हैं | संघ को ओर से उन्हें 
यह आदेश रहता है कि इन राज्यों में दास-प्रथा तथा बेगार बन्द रहे; 
हथियार और युद्ध सम्बन्धी साभान के प्रवेश पर नियत्रण रहे; 
मूल निवासियों के लिए शराब न दी जाय, तथा उन्हें पुलिस या 
श्रान्तरिक रक्षा के श्रांतरिक्त, अन्य सैनिक शिक्षा न दी जाय; इन 
राज्यों में किठी तरद का किला या सैनिक श्रड़ा न बनाया जाय; 
राष्ट्र-संध के सब्र सदस्यों को वाणिज्य व्यापार करने का समान अवधर 
रहे; पादरी बेरोक जा सके श्रौर घाममिक स्वतंत्रता रहे | अधिकांश नियमों 
. की उत्तमता में किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती | परन्तु क्‍या 
इनके श्रनुखार काम भो द्वांता है ! 

ब्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य-व्राप्त प्रदेशों तथा उपनिवेश-विभाग 
के श्रधीन भागों की शासनपद्धति आगे स्वतंत्र परिच्छेदों में बतायी 
जायगी । अ्रन्य भागों के विषय में अधिक लिखने की आ्राश्यकता नहीं । 


भारतवष की शासनपद्धति का सविस्तर विचार श्री: केला जी को भारतीय 
शासन! ( आठवाँ संस्करण ) में किया गया है । इसका एक छोटा संस्करण 'सरल 


भारतीय शासन? के नाम से प्रकाशित होचुका है । 
जा शकुक स+ 


चौदइवाँ परिच्छेद 
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+-++> ऋषि लक ०: 

डोमिनियन स्टेटस--- ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक स्वराज्य- 
प्राप्त प्रदेश की शासनपद्धति के सम्बन्ध में अलग-अलग लिखने से 
पूर्व इस बात का विचार किया जाना आवश्यक है कि इन प्रदेशों का 
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ब्रिटिश सरकार से क्‍या सम्बन्ध है | स्मरण रहे कि यहाँ 'स्वराज्य-प्राप्त 
प्रदेश” शब्द का व्यवह्दार उन राज्यों के लिए किया जाता है, जिन्हें 
झंगरेजी में डोमिनियन कट्दा जाता हे । इन प्रदेशों के पद या स्थिति का 
समानाथंवाची अगरेजी शब्द 'डोमिनियन स्टेटछ! है। और, क्योंकि 
इन प्रदेशों को क्रमशः अधिकाधिक स्वराज्य प्राप्त दोता रहद्दा है, ओर 
इस समय ये आ्आान्तरिक तथा बाहरी 5ब विषयों में प्रायः पूर्णतया 
स्वराज्य-प्राप्त हैं, श्रतः 'डोमोनियन स्टेटस! का अथ व्यवद्दार में 
साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य होगया है । 
कुछ लेखक 'डोमिनियन स्टेटस! के लिए “ओऔपनिवेशिक स्वराज्य' 
शब्द का प्रयोग करते हैं; यद्द वास्तव में ढीक नहीं. है। यद्यपि, जैसा 
पहले बताया गया है; छः डोमिनियर्नों में से पाँच उपनिवेश है, पर एक 
ऐसी भी तो है, जो उपनिवेश नहीं है । भारतवर्ष के प्रसंगमें ओऔपनिवेशिक 
स्‍्वराज्य का प्रयोग अ्रसंगत है; भारतवर्ष अंगरेजों का उपनिवेश 
नहीं हे । 
साम्राज्यान्तगत स्व॒राज्य-प्राप्ति का क्रम-- ब्रिटिश 
डपनिवेशों की स्थापना सतरद्दवीं शताब्दी के आरम्भ से हुई । तभी से 


उनके शासन का भी प्रश्न अधिकारियों के सामने रहा है। सब 


उपनिवेशों को उनका वर्तमान पद एक द्वी रीति से प्राप्त नहीं हुआ । 
भिन्न-भिन्न समय में भी शासन-सुधार का क्रम अलग-अलग रहा हे । 
कभी तो परिवर्तन की गति बढुत मंद रद्दी है, और कभी वह खासी तेज 
द्वोगयी है। विशेष प्रगति उन उपनिवेशों में हुईं, जिनमें अंगरेजों या 
योरवियनों की संख्या अधिक थी। पहले उपनिवेशों में आन्तरिक 
स्वशासनाधिकार परजोर दिया गया, पीछे कुछ ने अपने वैदेशिक विषयों 
को स्वयं नियंत्रित करने की ओर ध्यान दिया। इस 
झन्तिम फल घ्वराज्य-प्राप्त प्रदेश हैं, जिन्हें ग्रेट-अटेन की बहुत-कुछ 


विकास का 
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समानता का पद मिला हुआ हे, ओर जो उसके साथ मिल कर 
भब्रटश कामनवेल्थ? बनाते हैं ।& 

साम्राज्यान्तगंत भागों के स्वराज्य की प्रगति एक शताब्दी से 
हुई है, तथापि गत ती8 बषं से इसमें बहुत बृद्धि हुई हे; इसका मुख्य 
कारण यहद्द हे जब से इन प्रदेशों ने मह्दायुद्ध ( १६१४--!१८ ) में 
भाग लिया, उनमें राष्ट्रीयता की भाषना का बहुत तेज विकास हुआ 
और वे विदेश-नीति में भी श्रपना स्वतंत्र झोर स्पष्ट मत सूचित 
करने के इच्छुक हुए | पाछे शान्ति-परिषद ओर राष्ट्र-संघ में सम्मिलित 
होने से उन्हें अ्रन्तर्शष्ट्रीय महत्व मिल गया । मन्‌ १६२६ की साम्राज्य- 
परिषद ने ब्रिटिश साम्राज्य की तत्कालीन परिस्थिति को नियमानुसार 
मान्य किया है | इसके बाद वैधानिक बातें प्रायः उस पारषद की 
रिपोर्ट में सूचित दिद्धान्तों का स्पष्टीकरण या तकंयुक्त पारणाम हैं । 


पारस्परिक परामश साधन; इम्पीरियल कान्‍्फ्रेंस-- 
जन्नीसरवी शताब्दी के उत्तराद्ध तक ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों के 
मामलों में बहुत-कुछ स्वयं दी निर्णय कर देती थो, उनसे विशेष 
परामश नहीं किया जाता था। सव॑ प्रथम “कालोनियल कान्फ्रेंसः 
( उपनिवेश-परिषद ) सन्‌ १८८७ में मद्दारानी विक्टोरिया की जुबिली 
के अवसर पर हुई | उपनिवेशों के विषय में कोई विशेष निर्णय नहीं 
_ हुआ, उससे पूर्व क्ाप्नाज्य के संघ-शासन की चर्चा थी, उसका भी 








+ “कामनवेल्थ! का श्रथ जनपद, स्थतंत्र समुदाय, जनता का राज्य आदि है। 
ब्रिटिश कामनवेल्थ” शब्दवहुधा ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत मार्गों के लिए ही प्र युक्त किया 
जाता है। परन्तु ब्रिटिश कामनत्रैल्थ कहते समब समस्त ब्रिटिश साम्राज्य की एकता 
पर इतना जोर नहीं दिया जाता, जितना इस बात पर ऊि साम्राज्य में कई (छः ) 
भाग ऐसे हैं, जो प्राय: इगलैण्ड की वराबरी के हैं, और अपने आंतरिक या वाह्म 
विषयों में एक दूसरे के अधीन नहीं हें ' 
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प्रस्ताव उपस्थित न किया गया । पश्चात्‌ इस परिषद के अधिवेशन 
१८९७, १९०२ और १९०७ में हुए। सन्‌ १९०७ ई० से परिषद का 
नाम “इम्पीस्यल कान्फ्र न्‍ख! या साम्राज्य परिषद होगया ।. इसके 
अधिवेशन महत्वपृण होने लगे। थद्ठ विचार हुआ कि स्वराज्य- प्राप्त 
उपनिवेशों के प्रधान मंत्री, तथा साम्राज्य के अन्य भागों को ओर से 
इंगलेंड का उपनिवेश-मंत्री इसमें सम्मिलित हों, सभापति का पद 
इंगलेंड का प्रधान मंत्री ग्रहण किया करे और अधिवेशन चौथे वषं दो, 
परिषद के प्रस्ताव परामशं रूप में द्वी द्वों, विरुद्ध मत रखने वालों के 
लिए वे वाध्य न हों। 

इम्पीरियल कान्फ्रेस का ५_थम अधिवेशन सन्‌ १६११ में हुआ । 
ग्रेट-अटेन चाहता था कि उपनिवश उसकी जल सेना के लिए, 
सद्दायता दें, परन्तु आस्ट्रेलिया आदि ने अपनी छोटी-छोटी जल सेनाएँ 
अलग रखना दी अच्छा समझा | सन्‌ १४१५ में मद्यायुद्ध के कारण 
कान्फ्रेस का साधारण अधिवेशन न द्वोसका पश्चात्‌ खून १६१७ में 
इंगलेंड के प्रधान मंत्री ने साम्राज्य की आवश्यकताओं पर विचार 
करने के लिए स्वराज्य-प्राप्त उपनिवशों के प्रधान मंत्रियों को 
आमंत्रित किया । यह कान्फ्रोंघ साम्राज्य - युद्ध - परिषद कहदलायी । 
केवल युद्ध के सम्बन्ध में विचार करनेवाली संस्था को 
“ृम्पीरियल वार कैबिनेट” ( साम्राज्य-युद्ध-मन्त्रिमएडल ) नाम 
दिया गया। कान्फ्रेंस में निश्चय किया गया कि ख्वराज्य-प्राप्त 
डपनिवेशों के ख्वायत शासन और घरू मामलों के पूर्ण नियन्त्रण 
सम्बन्धी वतंमान अधिकार ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे । इन उपनिवेशों को 
साम्राज्य-कामनवेल्थ के स्वतन्त्र राष्ट्र और भारतवषं को उसका एक 
महत्वपूर्ण अंग माना जायगा । स्वाघीन उपनिवेशों तथा भारतवर्ष को 
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वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अधिकार 
होगा | इस बात की ययथेष्ट व्यवस्था की जायगी कि जिन महत्वपूर्ण 
विषयों का सम्बन्ध समस्त साम्राज्य से हो, उनका निर्णय पारस्परिक 
परामशं से किया जाय; और, उत्त परामश के आधार पर, भिन्न-भिन्न 
सरकारों के निश्चयानुसार, सम्मिलित कारवाई की जाय । 

योरपीय महायुद्ध ( १४१४-१८ ) में उपनिवेशों तथा भारतबषं ने 
इंगलैंड की खूब सदायता की । महायुद्ध समाप्त द्वाने पर स्वाराज्य-प्रास्त 
डपनिवेशों ने वार्साई के संघि-यत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्र-संघ की 
स्वतंत्र सदस्यता प्राप्त की । तब से ये परदेश प्राय: ब्रिटेन की बरातरी के 
होगये । 

सास्राज्य-परिषद में गत योरपीय महायुद्ध से पहले सारतवर्ष 
को ओर से कोई एथक्‌ व्यक्ति भाग नहीं ज्लेता था; अब भारतमंत्री, तथा 
सारत-सरकार से नामज़द किये हुए प्रायः दो श्रादमी इसके अधिवेशर्नों 
में शामित्न दोते हें । परन्तु जब छि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों की झोर 
से इसमें सम्मिलित द्वोनेवाले, उनके मंत्री अपने-अपने राज्यों के प्रति 
उत्तददाता होते हैं, और इसल्लिए उनका मत प्रकट करते हैं, भारत- 
मंत्रो और ठसके सलाहकार, भारतवासियों द्वारा निर्वाचित या उनके 
प्रति उत्तरदायी नहीं हते और उनका वास्तविक मत प्रकट नह्दीं करते । 
ये वास्तव में भारतवष के प्रतिनिधि नहीं कद्दे जा सकते । 

यद्यपि भारतवर्ष को झो€ से भी वार्साई के सबि-पश्र पर इख्तादर 
किये गये थे, और यद्द राष्ट्र्संघ का सदस्य भी बनाया गया, इसे वह 
राजनैतिक पद प्राप्त नहों हुआ, जो स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों को मित्रा । 

साम्राज्य-परिषद के, सन्‌ १३२६ के अधिवेशन में सवंसम्मति से 
से यह स्वीकृत हुआ कि साम्राज्य के स्वराज्य-प्राष्त प्रदेशों का स्थान 
परस्पर में समान दे | आन्तरिक अथवा विदेशी विषयों में कोई दुसरे 
के अघोन नहीं हे । बादशाह के प्रति राजभक्ति रखते हुए, सब एक 

श्रे 
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सम्मेलन-सूज्र में बंधे है, और ब्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्यों की 
हेसियत से स्वतंत्रता-पूवंक सम्बन्धित है । 


उत्त परिषद ने यह भी निश्चय किया कि स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशोंका 
गवनंरजनरल बादशाह का प्रतिनिधि है, उसका उस प्रदेश के शासन 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों में वद्दी पद हे, जो बादशाह का ग्रेट-ब्रिटेन 
में हे । परिषद ने इन प्रदेशों के संघि करने के भी कुछ अधिकारों को 
मान्य किया । उसकी सिफारिश के अनुसार इन प्रदेशों की मावी शासन- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कमेटी सन्‌ १९२६ 
में नियुक्त की गयी । इस कमेटी ने सिफारिश का कि ब्रिटिश पालिंमेंट 
सन्‌ १६२६ की परिषद की घोषणा के आ्राघार पर एक कानून बनाये | 
साम्राज्य-परिषद के आगामी अधिवेशन में, जो सन्‌ १९३० में हुआ, 
इस विषय पर आवश्यक विचार हुआ । अन्ततः पालिंमेंट ने परिषद 
के सन्‌ १३२६ ओर १६२७ के प्रस्ताबों को अमल में लाने के लिए 
सन्‌ १६३१ में 'वेस्टमिन्स्टर-स्टेट्यूट” नामक कानून बनाया स्वराज्य- 
प्राप्त उपनिबेशों और आयरिश फ़्री स्टेट ने इसी वधे इस कानून को 
स्वीकार कर लिया ! अब ब्रिटिश सरकार और स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों 
का सन्बन्ध इसी कानून के अनुसार है । 


वेस्टमिंस्टर कानून -- इस कानून की प्रस्तावना में कहा 
गया है कि ( क ) क्योंकि बादरादइ ब्रिटिश करामनवेल्थ के सदत्यों के 
स्वतंत्र मिलन का प्रतीक हे, और वे सदस्य बादशाद के प्रति राजभक्ति 
रखते हुए परस्पर में सम्मिलित हैं, बादशाह के उत्तराधिकार, शाही 
पद या सम्मान आदि के कानून के परिवर्तन के सम्बन्ध में ब्रिटिश पा्लिं- 
मेंट के साथ-साथ स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की पालिंमेंटों की भी स्वीकृति 
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आवश्यक होगी । ( ख ) अब से, ब्रिटिश संयुक्त राज्य की पालिमेंट 
द्वारा बनाया हुश्रा कोई कानून किसी स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश के कानूनों 
का भाग नहीं माना जायगा, जब॒तक कि वद्द प्रदेश उसके लिए 
प्राथंना न करे, ओर उससे सहमत न हो । 

इस कानून में 'डोमिनियन? ( स्वराज्य-प्रास्त प्रदेश ) की कोई 
परिभाषा या व्याख्या न देकर उनके नाम बतला दिये गये हे। ये 
प्रदेश, जैसा कि पहले कहा जा चुका हे, निम्नलिखित हैंः--केनेडा 
दक्षिण अफ्रोका का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफाउंडलेैंड, 
और आयरिश फ्री स्टेट ( जिसे अब “आयर! कटद्दा जाता है )। इस 
कानून की मुख्य बात यद्द है कि साम्राज्य के किसी स्वराज्य-प्राप्त 
प्रदेश का भविष्य में बनने वाला कोई का नून या उसका कोई अंश 
इस आधार पर रद्द नहीं होगा कि वह ब्रिटिश पालिमेंट द्वारा बनाये 
हुए कानून या नियम से असंगत है । स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश की पालिं- 
मेंट को यद्द अधिकार दोगा कि वह ब्रिटिश पालिंमेंट के कानून को उस 
अंश तक रद्द या ठंशोधित करे, जहाँ तक उधका सन्बन्ध उक्त प्रदेश 
से दो। 

अब स्वराज्य-प्राप्त प्रदर्शों की शातन-नीति सम्बन्धी कुछ मुख्य- 
मुख्य बातों पर ब्योरेवार प्रकाश डाला जाता है । 

“बनेर जनरल ऊझाख्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों में से, अब आयलेंड 
में तो गवर्नर-जनरल है ही नद्दों । न्यूनीलड और न्यूफाउंडरलैंड ने पदले 
के समान क्रमशः अपने गवनंर-जनरल और गवन्ंर को बादशाह के 
एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रखा हे। शेष तीन 
उननिवेशों में गवर्नर-जनरल का वद्दी स्थान है, जो बादशाह का 
इंगलैएड की शासन व्यवस्था में है; वह बादशाह का प्रतिनिधि है, न 
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कि ब्रिथिश सरकार या उतछके किसी अंग का |* अब ब्रिटिश सरकार 
और साम्राज्य के अन्य स्वतंत्र भागों की सरकारों में जो पन्रव्यवह्दार 
होता द्वे वद प्रधान मन्त्रियों द्वारा द्वाता है, न कि गवनेर-जनरल द्वारा । 
गवनंर-जनरल को सुख्य सुख्य खरकारी कागज़ों की कापी भेज दी 
जाती है, उसे प्रबन्धकारिणी सभा के निश्चयों की धुचना उसी प्रकार 
दी जाती दे, जिस प्रकार इंगलड क॑ बादशाह को वहाँ के मत्रिमंडल 
के निश्वयों की । 

गवर्नर-जनरल बादशाह का प्रतिनिधि होने के कारण सीधा उससे 
अयवा उसके प्राइवेट सेक्रेटरी से पत्रव्यवद्दर कर खकता है। गवनेर- 
जनरल की नियुक्ति ब्रादशाह द्वारा दी द्वोतो है, परन्तु नियुक्ति से पूब 
स्वराज्य-पाप्त प्रदेश की इच्छा जान लो जात! दे, और उध इच्छा 
के अनुसार ही नियुक्ति की जातों है। गवनंर-जनरत्ञ का कायकाल 
साधारणातया पांच या छुः साल द्वोता है । इस कार्यकाल के बीच में 
उसके वेतन में कमी नद्दीं की जाती । 

आस्ट्रेलिया ( की कामनवेल्थ ) के छः प्रान्तों में से प्रत्येक के 
लिए गवर्नर की नियुक्ति भी बादशाद्द द्वारा दोती हे । इनको नियुक्ति 
बादशाद ब्रिटिश सरकार के परामर्शानुसार करता है । 


संधि करने का अधिकार---जब॒ कोई स्वराज्य - प्रात 
प्रदेश साम्राज्य से बाहर के देश से संधि करना चाहता हे तो उसे इस 
बात का उचित विचार कर लेना चाहिए कि इस का सामप्नाज्य के 
अन्य भागों की सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, और 


+ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि-स्वरूप, केनेडा और दक्षिण अफ्रीका में द्वाई- 
कमिइनर) और शस्टे लिया में 'रेप्रेजेंटेटिव” रद्दता दे । आयलेंड में इस प्रकार का 
कोई पदाधिकारी नहीं रहता । 
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जिन सरकारों से उस संधि का सम्पन्ध आता दो; उन्हें उसकी सूचना 
दे देनी चाहिए, जिससे वे इसके विषय में विचार कर सके। इस 
प्रकार की सूचना पानेवाल्ली प्रत्येक छरकार का कतंव्य दे कि वढ 
यथा-सम्मव जल्दी उ8 संघि के सम्बन्ध में अपना भाव प्रकट करे । 
जब सक कि संधि का प्रस्ताव करनेवाली घरकार को अन्य सरकारों की 
विरोघास्मक सूचना न मिले, वह यह मानते हुए अपनी कारंवाई 
ज्ञारी रख छकतो है कि ठंथि सावारणतया सत्र को मान्य है । तथावि 
पूर्व इसके कि दूसरी सरकारों पर कि8! प्रकार का बंधन डालने वाली 
बात की जाय, यद आ्रावश्यक है कि उनका ध्पष्ट धदमति प्राप्त की 
जाय । यदि पूर्बोक्त सूचना पानेबाली कोई सरकार संघि के विषय में 
विशेष विचार करना आवश्यक समझे तो वह्द इस के लिए अपना 
प्रतिनिषि नियत करदे । ऐसे प्रतिनिधियों से विचार-विनिमथ और 
समभौते के वाद संघि का मसविदा तैयार क्रिया जाता है, और उश 
पर उक्त प्रदेश का बादशाह द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्स्ताक्षर करता 
है । तदनंतर संघि करनेवाल प्रदेश फी सरकार अपनी पालिमेंट की 
सलाह से उस पर अपनी स्वीकृति देती हे | तब वह सचि अमल में 
झाती दे | इस में ब्रिटिश सरकार कोई दृस्तक्षेप न्डीं करता | 

जब कोई स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश दूसरे स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश या प्रदेशों 
से संधि करना चाहता हे, या ध्ंघि का विषय ऐसा दोता है, जिसका 
सम्बन्ध साम्राज्य भर से द्वोता दे तो खाम्नाज्य की एकता की भावना रखने 
का प्रयत्न किया जाता हे | साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों तथा 
इंगलेंड की सरकार उसके विषय में परस्पर में विचार-विनिमय करती 
हैं। यदि भावश्यक द्वोता हे तो सब सरकारों के प्रतिनिधियों की 
कान्फ्र स की जाती हैं । यथेष्ट तक-वितक के पश्चात्‌ संधि की शर्तें 
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तय की जाती है । संधि के अन्तिम स्वरूप का निश्चय दोजाने पर 
विविध छरकारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर द्ोते हैं। पश्चात्‌ प्रत्येक 
सरकार अपनी-अपनी पालिमेंट को सलादइ से सधि को स्वीकृति 


देती है । 
यदि ब्रिटिश घरकार क्रिसी देश से संधि करती है तो बद सधि 


साम्राज्य के किसी स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश पर उस समय तक लागू नहीं 
दोती, जब तक कि उ8 उपनिवेश को सरकार स्वतंत्र रूप से उत्त पर 


अपनी स्वीकृति न दे दे । 
खन्‌ १&२२ में ब्रिटिश सरकार ने टर्की से लासेन को संधि की । 
यद्यपि इसके मप्विदे के विषय में केनेडा की सरकार को सूचित कर 
दिया गयां था, डसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योकि 
डसे ऐसी संधि का उत्तरदायित्व लेना पसन्द न था, जिसके करने में 
उसके प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया | सन्‌ १६२३ में केनेडा की 
संयुक्त-राज्य अमरीका से 'हेलिवट फिशरी ट्रीटी? नामक संधि हुई, इसके 
सम्बन्ध में बातचोत ( 'नेगोलियेशन? ) ब्रिटिश सरकार के वाशिंगटान 
स्थित राजदूत द्वारा हुई थी, और यह कार्य केनेढा-सर कार 
को इच्छानुसार हुआ था | परन्तु ज्ब यद्द प्रश्न डपस्थित हुश्रा क्रि 
केनेडा के मंत्री के साथ ब्रिटिश राजदूत के भी उप्र पर हत्ताक्षर हों तो 
केनेडा की सरकार ने आग्रह-पू्वंकं कद दिया छि संधि का सम्बन्ध 
केनेडा को ब्रिटिश प्रजा भौर केनेडा की सरकार से है, अतः हस पर 
केवल क्रेनेडा के द्वी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर द्वोने चाहिएँ | पीछे यह 
दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार ने स्वोकार कर लिया | केनेड। की इस घंधि 
सम्बन्धों व्याख्या को संयुक्त-राज्य-अमरीका ने भी मान लिया और संधि 
नियमित रूप से होगयो । सन्‌ १९२३ की साम्राज्य-परिषद ने स्वाघोन 
प्रदेशों के संधि करने के अधिकार सम्बन्धो उपयुक्त प्रकार की कारंवाई 
का खम्र्थन कर दिया | 
वेदेशिक नीति--ाषम्नाज्य-परिषद में य्ट निश्चय हुआ था 
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कि वैदेशिक नीति का अधिकांश उत्तरदायित्व अ्रभी कुछ समय तक 
ब्रिटिश सरकार पर रहना चाहिए। परन्तु यह ध्यान रखा जायगा कि 
ब्रिटिश साम्राज्य का कोई स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश अपनी सरकार की 
स्वीकृति के बिना, किसी बन्घन को मानने केलिए बाध्य न होगा । दो 
प्रदेशों ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यद्यपि हमने गत योरपीय 
मद्दायुद्ध में इंगलेंड की सहायता की हे, हम भविष्य में उस समय तक 
ऐसा कदापि नहीं ऋरंगे जब जबतक पहले से द्वी हमारा युद्ध के विषय 
में परामश न ले लिया जायगा, और हम उससे सहमत न द्वो 
जायंगे ।ह# 

स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश विदेशी राज्यों में अपने स्वतंत्र राजदुृत रख 
सकते हैं | उदादरणवत केनेडा का अपना राजदुत वाशिंगटन ( अम- 
रीका के संयुक्त राज्य ) में रद्दता है । 

स्वाराउय प्राप्त उपनिवेशों की विदेश-नीति सम्बन्धो एक विचार- 
णीय प्रश्न सारतवासियों के वहाँ जाने और बसने का है। प्रायः इन 
डपनिवेशों में भारतवासियों को, जाकर गहने का अधिकार नहीं है। 
यद्यपि उनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, और वहाँ की उपज से जितनी 
जनता का निर्वाह हा सकता है, उसकी अपेक्षा वहाँ बहुत कम जोगों की 
आबादी है। किसी उपनिवेश में तो खुले तौर से, और किसी में सभ्यता 
या योग्यता के न्यिम की आड़ में, उन्हें वहाँ प्रवेश करने के अयोग्य 
ठहराया जाता है। उपनिवेशों [में वर्णंविद्ेष की भावना श्रचंड है, वे 
अनगोरों का निवास पसन्द नहीं करते, और जो भारतवासी वहाँ जाकर 
रदने त्ग गये है, उन्हें निकालने के ल्षिप विविध उपाय किये जाते हैं। 
विशेषतया दक्षिण अफ्रीका का यूनियन यह चाहता है कि क्रेवल उन्हीं 
भारतवासियों को समानता का अधिकार दिया जाय » जा योरपीय 
सभ्यता को अपनाले'; अन्य भारतवास्री वहाँ से निकाल दिये जाया। 





+ वरतमान मद्दायुद्ध में अयलैंड ने इंगलैण्ड का साथ नहीं दिया, और जम॑नी 
से युद्ध-घोषणा नहों की । 
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साम्राज्य-परिषद दक्षिग अफरोका आदि डपनिवेशों पर दबाव डल्ल 
कर उनकी नीति भारतवासियों क॑ अनुकूल नहीं बना सकी; हाँ, वह 
यथा-सम्भव कुछ समझाने-बुझ्काने का काम करती है। उसका मत है कि 
जो भारतवाली कानून के अनुखार इन डपनिवेर्शा में बस गये हैं, उनके 
नागरिकता का अधिकार को सान्‍य किया जाय । परन्तु डपनिवेश अपनों 
जनता में कहाँ तक दूसरे देशों के आदमियों को मिलने दे, इस विषय के 
नियंत्रण में स्वाघोन हैं । 
रक्षा सम्बन्धी नीति-आरम्म में, साम्र/ज्य के सभी भागों की 
रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाओं द्वारा प्रबन्ध करती थी । 
इसमें क्रमशः परिवर्तन हुआ | सन्‌ १६४२३ और १६२६ की सामख्राज्य- 
परिषदों में यह निश्चय हुआ कि साम्राज्य के प्रत्येक स्त्रराज्य-प्रात्त भाग 
की पालिमेंट अपनी-अपनी सरकार की सिफारिश पर यह निश्चय करे 
कि उसे अपने प्रदेश का रक्षा के लिए क्या-क्या उपाय करने चादिएँ । 
अपने यहाँ की आन्तरिक तथा वाह्य रक्षा करने का मुख्य उत्तरदायित्व 
डस प्रदेश की सरकार पर दहे। जदाँ तक सम्भव दो, प्रत्येक प्रदेश में 
जल सेना, स्थल सेना और वायु-सेना को उन्नति इस प्रकार की जाय 
कि उसकी व्यवस्था, ट्रेनिंग, शख्ासत्र, स्टोर श्रीर अन्य सामान एक 
ही दक्क का हो, जिससे वह अन्य उपनिवेशों की सेना से, आवश्यकता 
दोने पर, शीघ्र द्वी सहयोग कर सके । साप्नाज्य-परिषद रक्षा सम्बन्धी 
मोटी-मोटी बातों का विचार करती है । इस विषय का ए्रथक विचार 
करने के लिए, साम्राज्य-रक्षा-कमेटी हे, ओर ब्यौरेवार बातों को उसकी 
एक उपसमिति तय करती है जिसका नाम 'ओवरसीज़ डिफेन्स-सब- 
कमेटी? है । 
न्याय सम्बन्धी अपील शिवी कौंलि 
चौथे परिच्छेद में कद्दा जा छुका है। डसकी नन्‍्याय-उपसभिति 


ल के सम्बन्ध में, 


स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश ओर ब्रिटिश सरकार १०४ 


साम्राज्यान्तगंत भागों के मुकदमों की झ्न्तिम अपील सुनती है । इसमें 
स्वराज्य-प्र।प्त उपनिवेशों तथा भारतवर्ष के भी कुछ न्यायाघीश होते 
हैं। क्रमशः स्वाघीन उपनिवेश यद्द अनुभव करने लगे कि इस उप- 
समिति में अपरोल मेजने से हमारा बहुत घन खर्च होता है, इस लिए, 
हमें अपने मुकदमों का अन्तिम निर्णय अपने यहाँ द्वी कर लेना 
चादिए | कुछ लोगों का यह भी मत है कि किसी देश के मुकदमों के 
फैसलों की अपील श्रन्य देश में होने देना एक अंश तक उसकी 
अधघीनता का सूचक हे-। सन्‌ १६०० में आस्ट्रेलिया ने अपने शासन- 
विधान में यद व्यवस्था करली कि वहाँ का हाईकोट ही वैधानिक 
विषयों में अन्तिम निर्यय किया करे | सन्‌.१ ६०६ दक्षिण अफ्रौका ने 
भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। सन्‌ १६०७, १६११ ओर १६१८ 
की साम्राज्य-परिषदों में प्रिवी कौंसिल की न्‍्याय-उपसमिति के संगढन 
में ऐसा सुधार करने का विचार हुआ कि ला्ड-सभा और इस उप- 
समिति को मिलाकर एक “इम्पीरियल कोर्ट-आफ-अयील' स्थापित की 
जावे, जिसके कई अंग हों; और, एक अंग सम्रय-समय पर उपनिवेशों में 
अमण करे | इस योजना का कोई फल नहीं निकला । आयरिश- 
फ्री-स्टेट ने तो प्रिवी-कोंसिल की उपसमिति से अपना सम्बन्ध ही दृटा 
लिया। अन्य परदेशों के भी बहुत कम मुकदमों की अपोलें 
इस उपसमिति में जाती हैं। ये प्रदेश अपने-अपने शासन विधान में 
आवश्यक संशोधन करके प्रिवी-कौंसिल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर 
सकते हैं । 

निदान साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश अब स्वयं अपने भाग्य के 
निम्माता हैं; किसी भाग पर दूसरे भाग का दबाव नहीं है। प्रत्येक . 


भाग अब यह स्वयं निश्चय करता है कि दूसरे भागों से वह कहाँ तक 
१४ 
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सहयोग करे। इस प्रकार घौरे घीरे, परन्तु इृढ़ता-पूवंक ये अपनी 
स्वतंत्रता बढ़ाते जा रहे हैं । 

साम्राज्य से सम्बन्ध--विच्छेद - इछ वर्षोसे यह प्रश्न राज- 
नीतिज्ञों के सामने रहा है कि क्या स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य 
से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं। प्रिटिश सरकार इसका निर्ण- 
यात्मक उत्तर देने से बचती रद्दी है । सन्‌ १६३० के साम्नाज्य-सम्मेलन 
ने भी इस विधय में कुछ निश्चय नहीं किया | सन्‌ १९३३ में आयरिश 
फ्री-स्टेट ने त्रिटिश सरकार से इस बात का स्पष्ट ओर असंदिग्घ उत्तर 
चाहा कि यदि आयरिश जनता ब्रिटिश कामनवेल्थ से अपना सम्बन्ध 
विच्छेद करने का फैसला क़रे तो क्‍या वह युद्ध या आक्रमणात्मक 
कारंवाई समभी जायगी। ग्रेट ब्रिटेन ने बड़ी चतुराई से कद्दा कि वद्द 
ऐसे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता, जो नितान्त कल्पनात्मक है, 
और इसलिए, जब तक वास्तविक संकट उपस्थित न द्वो, वह य& नहीं 
बतला सकता कि वैधा होने की दशा में उसका क्या रुख द्ोगा। 
साधारणतया स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों को जिस राजनेतिक या आर्थिक 
अधिकार की आवश्यकता प्रतीत होती है, उ8के उपयोग में ग्रेड-ब्रिटेन 
बाघक नहीं होता; और ये प्रदेश साम्राज्य में बने रदने में भपनी कोई 


द्वानि नहीं समझते । 
कक-औपगाजा 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद 
आयर ( आयलेंड ) 





नये विधान से राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की महत्वाकांचा पूरी 
हो जाती है | यद्द स्वतंत्र विधान किसी भी देश या देश-समुद्द के साथ 
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वैधानिक सम्बन्ध के सिद्धान्त पर नहीं बनाया गया दै। पर वाह्तव में 
उसमें अन्य राष्ट्रों के साथ मैन्नीपु्णं सहयोग रखने के ब्विए प्‌ 
व्यवस्था दे । --डी० वेलेरा 
ब्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त भागों में 'आयर' ( झायलेड ) 
का विशेष स्थान है| उदादहरणार्थ भनन्‍्य स्वाघधीन उपनिवेशों में वादशाह 
के प्रति राजभक्ति कौ शपथ ली जाती है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं; 
यहाँ से प्रिवी कौंसिल में अपील जाना बन्द कर दिया गया है । झोर, 
वतंमान मद्दायुद्ध में यदद एक तटस्थ राज्य बनकर रहा हैं, श्त्यादि । 
इस परिच्छेद में इस राज्य की शासनपद्धति बतलायी जायगी । पहले 
इसका कुछ ऐतिद्दासिक परिचय प्रास॒ कर लेना उपयोगी द्वोगा । 
ऐतिहासिक परिचय-- प्रथम खंड में, उत्तरी शाय 
लैंएड के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए यद्द बताया जा चुका हे कि सन्‌ 
१८० १ में आयलेंर्ड ओर ग्रेट-ब्रिटेन की पार्लिमेंट मिला दी गयी थी । 
परन्तु आयलेंड के निवासी, विशेषतया उत्तरी आायलँंड को 
छोड़कर उसके शेष भाग के रहनेवाले अपनी स्वतंत्रता के इच्छुक, 
तथा उसके लिए प्रयत्नशील बने रदे | ये अंगरेजों से मिलकर एक 
नदों सके । इसके मुख्य कारण ये थे:--(१) ग्रेट-तजिटेन के अधिकांश 
आदमी प्रोटेस्टेन्ट ईसाई हैं, और आरयलेंड के हैं रोमन-केथलिक | इन 
दोनों साम्प्रदायों में पहले बहुत संघर्ष रहा हे, ओर अब भी इनमें पक 
दूसरे के प्रति यथेष्ट घनिष्टता नहीं हे । (२) ग्रेट ब्रिटेन की जनता को 
जो नागरिकता के अधिकार बहुत समय से प्राप्त हें, वे भायलेंण्ड बालों 
को थोड़े समय से द्वो मिले हैं। इससे पूर्व दोनों देशों की जनता में 
सरकार ने बहुत भेद-भाव रखा दे। (३) आयलेंड में बहुत-से अंगरेज 
वसे थे, ओर वहाँ की भूमि पर अधिकार करके बड़े-बड़े जमींदार बन 


श्श्ट्र््क 
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गये थे, जब कि आयलेंड वाले प्राय: साधारण किसान और मजदूर 
दी रद्द गये थे। आयलैंड पर अधिकार कर लेने के बाद अंगरेज चाहते 
थे कि यद्द देश रुदैव ग्रेट-ब्रिटेन के अधीन रहे | इसका एक कारण 
यह भी था कि अंगरेज़ों का फ्रांस वालों से प्रायः युद्ध होता रहता था, 
और क्योंकि फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन-केथलिक सम्प्रदाय की 
थी, इससे अंगरेजों को यह आशंका रहती थी कि फ्रांध से युद्ध होने 
की दशा में कहीं आयलेंड उसका ही साथ न दे दे, और इस प्रकार 
इंगलेंड पर दक्षिण और पश्चिम दोंनों दिशाओं से आक्रमण हो 
सके ।४8 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक आयरलैंड में कई सुधार 
दो गये थे, परन्तु आवलंड को जनता इससे संतुप्ट नहीं थी । वे स्व- 
राज्य श्रर्थात्‌ 'होम-रूल” चाहते थे ॥ बे अपनी भाषा, संस्कृति और 
घमम की विभिन्नता के कारण अंगरेजों से प्थक जातीयता का अनुभव 
करते थे | क्रमशः होमरूल आन्दोलन बढ़ता गया । ब्रिटिश पालि मेंट के 
आयरिश सदस्यों ने पालिमेंट में भरसक प्रयत्न किया; उधर आयलैंड 
में आयरिश भाषा की उन्नति, स्वदेशी वस्तु-प्रचार, अंगरेजी माल का 
षद्दष्कार और लगान-बन्दी आदि के आन्दोलन खूब जोर से हुए। 
फलत; त्रिटिश पालिंमेंट में श्रायरिश दोमरूल बिल अ्रर्थात्‌ आय- 
लॉनन्‍्ड के स्वराज्य का मसविदा उपस्थित किया गया | परन्तु वद्द स्वी- 
कृत नहीं हुआ | कुछ समय बाद दूसरी वार भी वेसा मसविदा रद्द हो 
जाने पर आयलरड निवासी स्वतंत्रता के लिए तीत्र आन्दोलन करने 


*जब से जरमनी शक्तिशाली हुआ है, फ्रांस और इ'गलैन्ड की झात्रुता हट गया 





। ड 
गश्रीमति ऐनी वीसेंट आयरिश महिला थी। उनके नेतृत्व में भारतवष में जो 
स्वराज्य-आन्दोलन हुआ, वह होमरूल आन्दोलन कदलाया । 
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लगे | बीसवों शताब्दी के आरम्भ में 'सिनफीन! आन्दोलन आरम्भ 
हुआ । इस दल के आदमियों ने बड़े-बड़े कष्ट सदकर भी स्वराज्य का 
प्रयत्न जारी रखा । 

स्मरण रहे कि इस स्वराज्य-आन्दोलन में उत्तरी आयलेंड का 
सहयोग नहीं हुआ | यहाँ की जनता अधिकतर अंगरेज हे । ये अंगरेज 
आयलैंड को स्वराज्य दिये जाने के विरोधी रहे हैं। इनका कथन यह 
रहा है कि आयलेंड में आयरिश लोग बहुछंख्यक हे, और यहाँ 
स्वराज्य हो जाने पर वे हमारे साथ ज्यादती .या अन्याय करंगे। 
इसलिए, या तो आयलेंड को स्वराज्य दिया द्वी न जाय, और अगर 
दिया जाय तो उत्तरी आय॑लेंड को, जिसमें अधिकांश अ्ल्सटर प्रान्त हे, 
उससे प्रथक्‌ शासन अधिकार रहे ।४४ 

सन्‌ १६१४ में आयलेंड के शासन का नया कानून पास हुआ । 
परन्तु महायुद्ध के कारण वह अमल में नहीं आया। राष्ट्रीय नेताझों 
ने ब्रिटिश सरकार से संधि करके अपने स्वराज्य-आन्दोलन को युद्ध - 
काल तक के लिए. स्थगित कर दिया था, परन्तु जनता स्वातंत्र्य- 
संग्राम को चलाती रही । सन १९१६ में ब्रिटिश शासन का खुलकर 
विरोध किया गया और आयलेंढ को प्रजातंत्र घोषित कर दिया गया। 
ग्रेट-जिटेन भौर आयलेंड में सन्‌ १६१६ में सशस्त्र संघर्ष हुआ, जो 
सन्‌ १६२१ तक जारी रहा। आयरिश जनता द्वारा निर्वाचित 'डेलः 
( आयरिश पालिंमेंट ) ने जनवरी १६१६ में आयलैंड को स्वतंत्रता 
की पुनः घोषणा को । सन्‌ १३२० में ब्रिडिश पार्लिमेंट ने कानून पास 





*भारतवष में देशी राज्यों को प्रायः “अल्सटर? की उपमा दी जाया करती है, 
कारण जब कि कांग्रेस न केवल भारतवर्ष के केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व, वरन्‌ 
मिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद तक का आन्दोलन करतो है, देशी नरेश सम्राट 
( इज्नलेड के बादशाह ) से सीधा सम्बन्ध बनाये रखने की बात करते हैं । हे 
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करके उत्तरी आयलेंड और दक्षिण आयलेंड के लिए अलग-अलग 
पालिमेंट की व्यवस्था की । उत्तरी आयलेंड ने इसे स्वीकार कर १३६२१ 
में पालिमेंट का निर्वाचन किया, परन्तु (दक्षिण) आयलेड तो पद्दले से 
दी प्रजातंत्र की घोषणा कर चुका था, उसने सन्‌ १४२१ई० की संघि से 
आयरिश फ्री स्टेट की स्थापना की । इस विषय का कानून श्६श्र से 
अमल में आया। इस से आयलेंड में दो पालिमेंट द्वोगयीं। उत्तरी 
आयलेंड की पालिमेंट तो ब्रिटिश पालिंमेंटके द्वी अधीन रही | शेष झाय 
लैंड,आयरिश फ्री स्टेट के नाम से, एक प्रयक्राज्य दो गया; इसका और 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य का शासन-प्रबन्ध प्रथक्‌-प्रथक्‌ होने लग गया। 
इसकी, डबलिन शहर में, स्वतंत्र पालिमेंट द्वोने ज्वगी, जिसे “डेल” 
कहते हैं। आयरिश फी स्टेट की शासनपद्धति की रचना स्त्रयं इस 
राज्य के निवात्तियों ने, अपने लिए की थी और ब्रिटिश पालिमेन्ट ने 
उसे स्वीकार कर लिया था । 

सन्‌ १३६२२ ई० का कानून जिस छंघधि के अनुसार बनाया गया था, 
उसके सम्बन्ध में आयरिश नेताओं में मतभेद रद्दा। प्रजातन्त्रवादी 
लोगों ने संधि से अधंतोष प्रकट किया और झआयलँंड के विभाजन को 
अस्वीकार करके इसे एक अखंड और स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित किया | 
डी० वेलेरा को प्रेसीडेन्ट तथा विदेश-मंत्री के पद पर नियुक्त किया 
गया । कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घोर युद्धरद्दा । तथापि 
दस वर्ष तक संधि के समथंक दल का द्वी बहुमत रहा । सन्‌ १६३२ 
के चुनाव में डी० वेलेरा के दल की विजय हुई । 

डी० वेलैरा बादशाह के प्रति राजभक्ति की शपथ लेने के विदद्ध 
थे | उन्होंने शीप्र ही इस शपथ की प्रथा उठा देने का 
प्रस्ताव 'डेल” ( प्रतिनिधि-सभा ) में पास करा लिया। सिनेट ने उसे 
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पास न किया । पश्चात्‌ श्८ मद्दीने की आवश्यक अवधि बीत जाने पर 
वह पुनः 'डेल? में पेश किया गया | इस सभा में इस बार भी वह बहु- 
मत से स्वीकृत हुआ | छिनेट द्वारा अस्वीकृत द्वो जाने पर भी अब 
वद्द नियमानुसार कानून बन गया है । दूसरा काम डी० वेलेरा ने यद्द 
किया कि इंगलैन्ड की भूमि-कर सम्बन्धी रकम देना बन्द कर दिया । 
पहले कद्दा जा चुका है कि आयलैंड में प्रायः खारी जमीन अंग- 
रेज ज़मींदारों के अधिकार में थी। उलन्नीसबीं शताब्दी के अन्त में 
ब्रिटिश सरकार ने उनसे कुल जमोन खरीद कर किसानों में बांद दी 
थी । ज़मींदारों को दी गयी रकम के सम्बन्ध में झायलेंड के किसानों से 
भू-कर वयूल किया जाता था | यद्यपि भूम उत्तरी भायलेंढ के किसानों 
को भी दी गयी थी, उनसे यह कर नहीं लिया जाता था । फिर, इस 
मद में आयलेंड ब्रिटेन को काफी रकम दे चुका था, भौर अश्रव आर्थिक 
संकट के समय यद्द रकम देना आायलेंड वालों के लिए रुम्भव न था। 
डी० वेलेरा इस मामले को एक निस्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत के सामने 
रखने को तैयार थे, परन्तु ब्रिटेन को यद मान्य न॒दुश्आा कि साम्राज्य 
के बादर का व्यक्ति ऐसे निर्णय में भाग ले। उसने उक्त रकम 
वसूल करने के लिए. आायरिश माल पर कर लगाया तो इसके जवाब 
में डी० बेलेरा ने त्रिटिश माल पर कर लगा दिया |, भायरिश-पफ्री 
स्टेट से 'यूनियन जेकः नामक अंगरेजी झंडा दटा दिया गया, यहाँ 
अब स्वतंत्र आयरिश पताका फदराने लगी | डी०» वक्षेरा की स्पष्ट 
नीति यह र- कि शासन-विधान की उन खब घाराश्ों में संशोधन या 
परिबतन कर दिया जाय जो एक राष्ट्र के पूर्ण प्रभुत्व के अधिकार के 


+*इससे आयलैण्ड को अपने उद्योग-धंधों के विषय मे स्वाबलम्बी होने के लिए 
अच्छा प्रोत्साहन मिला । 
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विरुष दहों। निदान, रुनू १६३६ के अन्त में, शासन विधान 
मूल मसविदे से काफी बदल गया। अन्ततः १६३७ में जनता के 
मतानुसार नया विधान बनाया गया । इसके श्रनुसार इस राज्य का 
नाम आयरिश फ्री ह्टेट! इटा कर पुराना नाम “आयर? ( आयलेंड ) 
रखा गया। यद्यपि उत्तरी आयलेंड अभी इसमें शामिल नहीं है, पर 
डी० वेल्तेरा ने आयलेंड की अखंडता का दावा करते हुए इस विधान 
में उसके लिए द्वार खुला रखा हे। 
सन्‌ १९३७ का विधान--इस विधान की प्रस्तावना की 
भाषा बहुत मामिक ओर ह्ृृदयग्राही हे । इसा में प्रभु ईसा मसीह के 
प्रति अघीनता, सूचित की गयी दे, जिसने आयरिश जनता के पूब॑जों की, 
कठिन परीक्षा की शताब्दियों में, रक्षा की । राष्ट्र की न्यायोचित स्वतं- 
त्ता की प्रापि के लिए पूर्वजों के वीरतापूर्ण संघबं को याद किया गया 
है। विधान का लक्ष्य यदह्द बताया गया है कि सावंजनिक हछ्रत की 
उन्नति हो, व्यक्तियों के सम्मान ओर स्वतंत्रता का आश्वासन रहे, 
सच्ची सामाजिक व्यवस्था प्राप्त दे, देश में एकता द्ो, ओर अन्य राष्ट्रों 
से मेल-जोल रहे । ह 
विधान में कद्दा गया दे कि आयलेंड एक प्रभुताप्राप्त, स्वतंत्र और 
प्रजासचात्मक राज्य है । आयरिश राष्ट्र का यह चिरस्थायी, अलोपनीय 
ओर प्रभुतायुक्त अधिकार है हि स्वयं अपनी शासनपद्धति पसन्द करे, 
राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्ध निश्चित करे और अपने राजनैतिक आर्थिक 
तथाखांस्कृतिक जीवन का अपनी प्रतिभा ओर परम्पराओं के अनुसार, 
विकास करे । राष्ट्रीय फंड तिरंगा हे, उसमें हरा, सफैद और नारंगी 
रंग होता है । सरकारी कामकाज की प्रमुख भाषा आयरिश हे; हाँ, 
अंगरेजी भी मान्य करली गयी हे। 
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प्रेसीडेन्ट-- प्रेढी डेन्ट (राष्ट्रपति) निर्वाचकों के प्रत्यक्ष मत द्वारा 
चुना जाता है | उ8का कार्यकराज् सात वर्ष का होता है, परन्तु उसका 
दूसरी बार भो निर्वाचन द्ोसकता है। इस पद पर वही व्यक्ति 
निर्वाचित द्वो सकता है, जो ३५ वष या अधिक आयु वाला दो। 
अपना पद ग्रहण करते समय वह इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि 
मैं शासन-विघान की रक्षा करूंगा, इसके नियमों के अनुसार अपने 
कर्तव्य का पालन करूंगा श्ौर अपनी योग्यता को झायरिश जनता के 


हित श्रौर सेवा में अपित करूँगा । 
प्रेसिडेंट 'डेलः ( आयरिश प्रतिनिधि-सभा ) द्वारा नामजद व्यक्ति 


को “टोईसीच? या प्रधान मंत्री नियुक्त करता हे, ओर प्रधानमंत्री द्वारा 
नामजद व्यक्तियों को, पा्िमेंट की पूर्व स्वीकृति से, अन्य मंत्रियों की 
नियुक्ति करता है। वद्द प्रधान मंत्री की सिफारिश पर पार्लिमेंट का 
अधिवेशन करता है, तथा उसे भंग करता दे । वह सेना सम्बन्धी 
सर्वोच्च अधिकारी है । वह किसी कानूनी मखविदे को सुप्रीम कोट के 
पास यदद निर्णय करने के लिए भेन्त सऊृता है कि वह मसविदा विधान 
से असंगत तो नहीं है । वह डेल के बहुसंख्यक तथा सिनेट के कम-से- 
कम एक-तिद्दाई सदस्यों के संयुक्त निर्देश से किसी कानूनी मसविदे 
पर जनमत ले सकता है। प्रेसीडेन्ट को उसके कार्य-सम्पादन के 
सम्बन्ध में परामश देने के लिए. एक संस्था “कौंसिल-आफ स्टेट” या 
राजपरिषद होती है । 

राजपरिषद्‌ के सदस्यों में से प्रधानमंत्री, सहायक ग्रधानमंत्री , चीफ- 
जस्टिस,हाईकोट का अध्यक्ष, 'डेल' का सभ।/पतति, सिनेट का सभापति, और 
अटानीजनरल अपने पद के कारण सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ 
अन्य व्यक्ति भी इसके सदरुय होते हैं; ये व्यक्ति नये प्रेश्लीडन्ट के पद्‌ 
अहण करने तक खद॒स्य रहते हैं । 

4. 
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प्रबन्धकारिणी सभा-राज्य की प्रबन्धकारिणी सभा या 
सरकार में कम-से-कम ७ और अधिक-से-अधिक १५४ सदस्य (मंत्री ) 
द्वोते हैं । इनकी नियुक्ति, प्रेछीडेंट द्वारा होतो है; इसके सम्बन्ध में 
पहले कद्दा जा चुका हे। सरकार का प्रमुख अधिकारी 
प्रधान मंत्री होता है । | सरकार 'डेल? के प्रति सामूद्दिक रूप से उत्तर- 
दायी होती है, और उसकी सहमति बिना किसी युद्ध में भाग नहीं ले 
सकती । प्रधान मंत्री प्रेीडंट को स्वदेश तथा विदेश नीति सम्बन्धी 
खब बातोंकी यूचना देता हे । वह एक मंत्रीको अपना सहायक नामजद 
करता है । ये दोनों अधिकारी तथा राजस्व-मंत्री 'डेल” के समाददों में 
से द्ोते हैं | अन्य मंत्री 'डेल” या 'सिनेट” किसी के भी रुदसस्‍्यों में से 
हो सकते हैं, परन्तु सिनेट के सदस्यों में से दो से अधिक मंत्री नहीं 
दो सकते | प्रत्येक मंत्री पार्लिमेंट की दोनों सभाओ्रों में से चादे जिसमें 
उपस्थित होंसकता है, और भाषण दे सकता हैं । प्रधान मंत्री, प्रेतीडंट 
के हाथ में त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है | जब 'डेल! 
के सदस्यों का बहुमत उसे समर्थन करने बाला न द्वो तो उसे व्यागपत्र 
देदेना होता है; दाँ, यद बात उस दशा में नहीं द्दोती, जब उसके 
परामशं के अनुसार प्रेसीडेन्ट 'डेल? को भंग करदे और नये चुनाथ पे 
'डेल? का बहुमत प्रधान मंत्री का समथंत करने वाला हो । प्रधान 
मंत्री के त्यागपत्र देने की दशा में, अन्य मन्त्रियों का भी त्यागपत्र दिया 
जाना समभा जाता है। प्रधान मन्त्री को छोड़कर, अन्य मन्त्री अपना 
त्यागपत्र प्रधान मन्त्री द्वारा ( प्रेसीडेन्ट को ) देते हैं। मंत्रियों करों 


कानून के अनुसार निर्धारित वेतन मिला हे ॥ 
सरकार को कानूनी विषयो में सलाह देने के लिए अटार्नी-जनरल 


रहता है | उसकी नियुक्ति, प्रधान मन्त्री द्वारा नामजदगी होजाने पर, 
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प्रेसीडेन्ट द्वारा को जाती है । उसे निर्धारित वेतन मिलता है । प्रधान 
मन्त्री के त्यागपत्र देदेने की दशा में उसे मी अपने पद से अवकाश 
ग्रहण करना पड़ता है । 
पालिमेंट--आयरिश पालिमिंट में प्रेसीडेन्ट के अतिरिक्त दो 
सभाएँ द्वोती हेंः--डेल या प्रतिनिधि-समा ( हाउस-आफ-रेप्रेजें टेटिब्स ) 
और सिनेट | डेल का नया निर्वाचन प्रायः सात वर्ष में होता हे।डेल में 
१३१८ सदस्य होते हैं, प्रत्येक बालिग स्त्री ओर पुरुष को मंताधिकार 
है | सदस्य आनुयरातिक प्रतिनिधित्व आर एकाकी हस्तांतर-योग्य मत- 
बद्धति के आघार पर चुने नाते हैं ।६8 सिनेट में ६० सद॒ध्य होते हैं; 
इनमें से ११ सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामजद दोते हैं, ६ सदस्य 
विश्वविद्यालयों द्वारा निर्वाचित्र द्वोते हैं, और शेष ४३ निम्नलिखित 
पाँच हितों या धंघों के उम्मेदवारों में से चुने जाते हैं :- (१) शिक्षा, 
साहित्य, माषा, कला, संस्कृति आदि, (२) कृषि ओऔर मछली पकड़ना, 
(३) श्रम, (४) उद्योग और वाणिज्य, (५) शासन झोर समाज-सेवा | 
सिनेट का नया निर्वाचन 'डेल? के भंग दोने के ९० दिन के भीतर 
किया जाता है । 
कानून बनानेका अधिकार एकमात्र आयरिश पालिंमेंट को है; दाँ 
इसके अधीन अन्य कानून बनानेवाली संस्याओं की व्यवस्था की जासकती 
है। आयरिश पालिंमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनायेगी, जो इस विधान से 
असंगत दो । पालिंमेंट की दोनों समाएँ अपने-अपने सदस्यों में से सभा- 
पति और उपसभापति का चुनाव करती हैं, उनके अधिकार और 
कतंव्य निर्धारित करती है । इन पदाधिकारियों को मिलनेवाला भत्ता 





कम से कम बीस दृजार, और अधिक से अधिक तोस हजार, व्यक्तियों कौ ओर 
से एक प्रतिनिधि लिया जाता है। 
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आदि कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है । पालिंमेंट की प्रत्येक सभा 
अपनी काय-पद्धति आदि के स्थायी नियम बनाती हे और अपने 
सदस्यों का वेतन श्रादि निश्चित करती है | कोई व्यक्ति एक ही समय 
में दोनों सभाओं का सदल्य नहीं दो सकता; यदि एक सभाका कोई सदस्य 
दुसरी सभा का सदस्य बन जाता हे, तो उसे प्रथम सभा की सदस्यता 
से अस्तीफा देना पड़ता है| 
कानून केसे बनते हैं १--प्रत्येक साव॑जनिक कानून का मसविदा 

'डेल? में स्वीकृत हो जाने पर सिनेट में भेजा जाता हे, भोर 
( अगर वद्द घन सम्बन्धी नहीं होता तो ) सिनेट उस पर संशोधन कर 
सकती है । 'डेल” उन संशोधनों पर विचार करती है । सिनेट द्वारा 
पास किया छुआ सार्वजनिक कानूनी मसविदा 'डेल” में उपस्थित क्रिया 
जाता है | जब मसविदे को एक सभा पास करदे , ओर दूसरी उसे 
स्वीकार करले तो वह दोनों सभाओं द्वारा पास हुआ समझा 
जाता है। 

किसी मसविदे के विचार या संशोधन के लिए सिनेट को अधिक. 
से-अधिक नव्वे दिन का समय दिया जाता है | यदि सिनेट इतने समय 
में मसविदे को रह को करदे, या उसमें ऐसे संशोधन करदे जिन्हें 
“डेल? स्वीकार न करे, तो यदि डेल चाद्दे तो वह मसविदा १८० दिन 
बाद दोनों सभाओं द्वारा पास हुआ समझा जाता दहै। इस प्रकार 
सिनेट अधिक-से-अधिक २७० दिन तक किसी कानून के बनाने की 
कारंवाई कोरोक सकती है । 

दोनों सभाओं द्वारा पास दोने पर मसविदा प्रधान मंत्री द्वारा 
प्रेसीडेंट के हस्ताक्षर के लिए. उपस्थित किया जाता दे, और उसके 
हस्ताक्षर होने पर वद कानून बन जाता है, और अमल में आता है । 
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धन सम्बन्धी ( कर लगाने या ऋण लेने झादि ) कानुनी मसवचिदे 
का विचार 'डल!' में ही आरम्भ दोसकता है, सिनेट में नहों। डल्न” में 
पाख होजाने पर वह मसविदा छिनेट में जाता है, और वहाँ यदि कोई 
संशोधन हो तो उसके सद्दित, श्रथवा बिना संशाधन इक्कीस दिन के 
भीतर डेत्' में वापिस आजाता है । यदि इक्तीस दिन के भीतर वह 
वापिस न आये, या ऐसे संशोधनों सद्दित आये जिन्हें “डत्न! स्वीकार न 
करे, तो वह्द दोनों सभाश्रों द्वारा पास हुआ धममा जाता है । 
नन्‍्यायालय--अआयलेंड की सर्वोच्च अदालत 'सुप्रीम कोट? है; 
उसमें चीफ-जस्टिस तथा चार अन्य जज होते हैं। उसमें द्वाईकोर्ट 
के प्रत्येक फैसले की अपील द्वोसक्ती हैं, और उसका निर्णय अन्तिम 
दोता है। ६७४ द्वाईकोट में एक प्रेसीडन्ट ( अ्रष्यक्ष ) तथा 
पांच साधारण जज होते हैं। उसमें सब प्रकार के मामलों 
फैसला दोसकता है, चाहे बह दीवानी द्वो या फौजदारी । उसे यह 
निर्णय करने का भी अधिकार है कि कोई कानून वेघ है या नहीं। 
प्रत्येक जज को अपना काये आरम्भ करने से पूव निर्धारित प्रकार की शपथ 
लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य कोर्टों के लिए जजों की नियुक्ति 
प्रेसीडेंट ( राष्ट्रपति ) द्वारा की जाती है, और वे अपना कार्य सम्पादन 
करने के लिए स्वंथा स्वतंत्र मिल वे केवल शासन-विधान और कानून के 
अधीन होते हैं । कोई जज अपने पद से केवल दुराचार या अयोग्यता 
के कारण दही प्रथक्‌ किया जा सकता है, और तब भी यह आवश्यक हे 
कि पालिंमेंट को दोनों सभाएँ उसे प्रथक्‌ करने का प्रस्ताव पास करें | 
जब ऐशा प्रस्ताव पाथ होजाता हे तो प्रधान मंत्री उसे राष्ट्रति के पास 
मेजता है, और राष्ट्रपति उक्त जज को प्रथक्‌ करता है । सुप्रीम कोट और 


द्वाईकोट के अतिरिक्त विविध क्षेत्र वाली अन्य बहुत-सी भदालतें हैं। 


अअयलैंड के किसी ले की अपील अब इज्लैण्ड-की: प्रिवी-कोंसिल में नहीं 
होती । हल वर जलकर कली 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध -आयलेंड का आदर्श ऐसी शान्ति, 
और मित्रता-पूर्ण धदयोग है, जिसका आधार अन्तर्राष्ट्रीय न्याय 
ओर सदाचार द्वो । यद्द राज्य अन्य राज्यों से व्यवद्दार करने में 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उन दिद्धान्तों को स्वीकार करता है, जो 
साधारणतया मान्य द्वोते हैं | विदेश-नीति सम्बन्धी व्यवहार सरकार 
द्वारा किया जाता हे, और वह इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित 
पद्धति या संस्थाओं का उपयोग करती है। सरकार द्वारा किये हुए 
सुल्नहनामे ( 'एग्रीमेंट' ) 'डल” के सामने उपस्थित किये जाते हैं। 
जिस सुलद्दनामे के अनुसार राज्य को कुछ खर्च करना आवश्यक दो, 
उसका बन्घन राज्य पर उसो दशा में होगा, जब कि डेल उसकी शर्तों 
को स्वोकार करते । किसी अन्तर्राष्ट्रीय सुलददनामे का वद्दी स्वरूप राज्थ 
को मान्य होगा, जो आयरिश पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ निश्चित 
करे । 

नागरिकों के मूल अधिकार--इस राज्य की शासन- 
पद्धति की एक बड़ो विशेषता यद्द है कि यहाँ शासन-विधान में ही 
नागरिकों के मूल अधिकारों का समावेश है। मुख्य-मुख्प मूल 


अधिकार निम्नलिखित हैं:-- 
( के ) समस्त नागरिक ( पुरुष हों या स्त्रियाँ ) कानून के सामने 


समान हैं । 

( ख ) राज्य अपने कानूनों द्वारा नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों 
की रक्षा करने का जिम्मा लेता है । 

(ग ) राज्य प्रत्येक नागरिक की जान, माल ओर कीति सम्बन्धी 


अधिकारों की, अनुचित आक्रमण से, रक्षा करेगा । 
(घ ) राज्य द्वारा नागरिकों को कुलीनता ( “नोबिलिटी! ) 


आयर ( आयलेंड ) ११६ 


सम्बन्धी उपाधि नद्दीं दी जायगी | 

( च ) ऐसी शिकायत मिलने पर कि कोई व्यक्ति कानून के 
विरुद्ध बन्दी ( कैदी ) बना कर रखा गया है; हाईकोट तथा प्रत्येक 
जज इस विषय की जाँच करेगा. और उचित समभने पर उसे मुक्त 
किये जाने की आआाज्ञा देगा । 

(छ ) किसी नागरिक के रहने के स्थान में कोई व्यक्ति उसकी 
सम्मति या अनुमति बिना, कानून के अनुसार ही घुस सकता है। 

( जञ ) प्रत्येक व्यक्ति को घार्मिक स्वतंत्रता द्वोगो । किसी घर्मं का 
पक्षपात नहीं किया जायगा । राज्य केथलिक घर की विशेष स्थिति को 
मान्य करता है, जिसके अनुयायी यहाँ के बहुसंख्यक नागरिक हैं । 

( रू ) भत्येक व्यक्ति को भाषण तथा लेखन सम्बन्धों स्वतंत्रता 
द्वोगी; और, सबको बिना शस्त्रों के एकत्र होने का अधिकार द्वागा । 

(< ) प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुल्क होगी | राज्य शिक्षा सम्बन्धी 
अन्य सुविधाओं और संस्थाओं की व्यवस्था करेगा । 

(5 ) राज्य की प्राकृतिक सम्पत्ति विदेशियों को नहीं दी 
जायगी । 

(ड ) राज्य नागरिकों के पारिवारिक संगठन और सत्ता की रक्षा 
का जिम्मा लेता हे । 

(ढ ) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि माताएँ अपनी 
आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा श्रम करने को वाघ्य न हों, 

_ जिससे वे अपने घर सम्बन्धी कतंव्य पालन न कर सके । 

(त) राज्य विवाह प्रथा की रक्षा करने को प्रतिज्ञा करता हे; विवाह- 
विच्छेद ( तलाक ) सम्बन्धी कोई कानून नहीं बनाया जायगा। 

( थ ) ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जायगा, जिससे लोगों को 
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उनकी निजी जायदाद पर अधिकार न रहे, या सम्पत्ति को दस्तान्तर 
करने या वसीयत करने आदि में वाघा हो | 

समाज-नोति सम्बन्धी सिद्धान्त--पार्तमिंट के पथ- 
प्रदर्शन के लिए विधान में समाज-नोति सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त दिये 
गये हैं । उनका उद्देश्य यह है कि राज्य में सम्पत्ति का वितरण और 
साख की व्यवस्था इस प्रकार हो कि उससे सवंसाधारण जनता का 
हित द्वो, भूमि पर निर्वाद्द करनेवाले पारिवारों की सुरक्षा हो, और 
प्रत्येक नागरिक को अपनी यथेष्ट ग्राजीविका की प्राप्ति का अ्रधिकार 
हो । राज्य इस बात का जिम्मा ल्ञेता है कि अशक्त, बालक, विधवा, 
अनाथ ओर बूढ़ों की आवश्यक्रतानुतार सद्दायता की जाय; वह इस 
बात का प्रयरन करेगा कि नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता वश कोई 
ऐसा पेशा करने के लिए बाध्य न द्ोना पड़े जो ज्त्रियों (या पुरुषों ) 
के करने योग्य न हो, अथवा उनकी आयु या शरक्ति के अनुकूल 
नद्दो। 

विधान में संशोधन केसे हो यदि शासन-विधान में 
कोई संशोघन ( श्रथवा परिवर्तन या परिवर््धन ) करना अभीष्ट हो तो, 
इस विषय का प्रस्ताव “डेल? में होगा, और जब वद्द प्रस्ताव पालिमेंट 
की दोनों सभाओं में पास होजायगा, या कानून के अनुसार पास समकका 
जायगा तो जनता का निर्णय जानने के लिए. उस पर निर्वाचकों का 
मत लिया जायगा । यदि निर्वाचकों का बहुमत उध संशोधन के पक्ष 
में होगा तो वह संशोषन जनता द्वारा मान्य समका जायगा। तदनन्तर 
उस पर प्रेसीडेंट के हस्ताक्षर दोजाने के बाद वह अमल में लाया 


जायगा | 
प्रथम प्रसिडंट के पद अददण करने से तीन खाल तक तो विधान 
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में धंशोषन या परिवतन साघारण पद्धति से, पालिमेंट की दोनों सभाश्रों 
की स्वीकृति से, होसकता था | इस समय के बाद होने वाले खसंशोधनों 
के जिए ऊपर बतायी हुई व्यवस्था हे । 





सोलहवाँ परिच्छेद 
स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश 
[ (क) केनेडा, (ख) दक्षिण भअफ्र'का का यूनियन, (ग) आस्ट्रेलिया, 
(घ) न्यूजीलेंड और, (च) न्यूफाउंडलैंड ] 
ला च 
जो शासनपदधतियाँ सम्ठद्धि और सौहादं बढ़ाती हैं, और जो हमारे 
साम्राज्य के अधीन राज्यों के लिए स्थायी रद्दी हैं, प्रायः वद्दीं शासन- 
पद्धूतियाँ हैं जिनझी रचना स्वयं उन लोगों ने की, जिन्हें उनके अनुसार 
रहना था। “5सर जान साइमन 


अज्गरेजों के उपनिवेश छंसार के भिन्न-भिन्न भागों में हैं। सब 
में से केवज्ञ पाँच स्व॒राज्य-प्राष्त हैं;-केनेडा, दक्षिण अफ्रीका 
का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यू्नीलेएड, और न्यूफाउन्डलैंड | इन उपनि- 
बेशों का कुल क्षेत्रफल लगभग ७५ लाख वर्ग मील, श्रर्थात्‌ समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य के आघे से अ्रघिक हे | हम इन उपनिवेशों में से एक- 
एक की शा०नपद्धति का वर्णन करते हैं। 

स्मरण रहे कि इन उपनिवेशों की शासनपद्धति कुछ उस्ती ढंग को हे, 
जैसी ग्रेट-मिटेन की, और क्योंकि उसका विचार इस पुस्तक के प्रथम 
खंड में विस्तार पूवेंक किया जा चुका है, इन डपनिवेशों के सम्बन्ध में, 
संक्षेप में ही लिखा जाता है । इन उपनिवेशों का ब्रिटिश सरकार से जो 


सम्बस्ध है, वद्द चौदहवें परिच्छेद में व्योरेवार बताया गया है, अतः 
यहाँ उसके दोहराने को आवश्यकता नहीं | 


१६ 





श्र२ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


(क) 
केनेडा 


यह उपनिवेश उत्तरी अमगीका का उत्तरी भाग है। यहाँ की 
गोरी जनता उन लोगों की है, जो सतरद्दवीं शताब्दी में योरप के 
“धघामिक? अत्यचारों के कारण यहाँ आये थे । इस उपनिवेश के भिन्न- 
भिन्न भागों में अंगरेज समय-समय पर श्राकर बसे; कुछ भाग युद्ध या 
संधि से भी ब्रिटिशसामप्राज्य में आये हैं । इस उपनिवेश का कुल क्षेत्रफल 
पेंतीप लाख वर्गमील हैं । यहाँ की जनघंख्या सन्‌ १६४३१ की. गणना 
के अनुसार एक करोड़ चार लाख थी । 
ऐतिहासिक परिचय--योरपीय जातियों में खबसे पहले 
यहाँ आकर बसने वाले फ्रांतीसी थे | अंगरेज़ यहाँ बहुत पीछे, सन्‌ 


१७१३ ई० से आने लगे | उस वर्ष फ्रांत और इंगलेंड की एक लम्बी 
लड़ाई ख़तम हुई, और, फ्रांस ने अंगरेज्नों को केमेडा को कुछ भूमि तथा 
न्‍्यूफा उन्डलैएड प्रदान किया । कैनेडा का कुछ ओर भाग इशगरलेैंड को, 


फ्रांस से, एक दूसरी लड़ाई की सुलह द्वोने पर, मिला । 
केनेडा के उत्तर में अंगरेज़ों का बल अधिक था, और दक्षिण 


भाग में फ्रांधीसियों की संख्या विशेष थी | ये औपनिबेशिक आपस में 
लड़ते रद्दते थे । इसलिए, ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १८३९ में लाडं 
डरहम को यहाँ मेजा कि वह जाँच करके बतलावें कि इन दोनों भागों 
का पारस्परिक मनोमालिन्य किस प्रकार दूर हो | लार्ड डरदम की रिपोर्ट 
केनेडा के राजनैतिक इतिहास में बड़े महत्व की है । केनेडा में उस 
समय जातिगत विद्वेष बहुत अधिक था, अंगरेज और फ्रांसीसी बात-बात 
में आपस में लड़ते भगड़ते थे; अविद्यांचघकार छाया हुआ था; केनेडा 
वाले उस समय अपने देश की रक्षा करने में भी असमय थे | यह सब 
द्ोते हुए भी, लार्ड डरदम ने अपनी रिपोर्ट में उदारता और दूरदर्शिता- 


स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश श१्२३ 


पूवंक, जोरदार शब्दों में यद्द सिफ़ारिश की कि केनेडा को उत्तरदायी 
शासन दिया जाय; उसके दोनों भागों को मिलाकर उनका शाखन 
केनेडा की पालिमेंट के अघीन कर दिया जाय । इंगलेंड के कुछ 
राजनीतिश इससे सहमत न थे, वे दमन-नीति के पक्ष में थे,सब 
असंतोष और विद्रोद का, उनको दृष्टि से एक ही उपाय था, दमन ओर 
बल-प्रदशंन द्वारा शिक्षा देना । परन्तु केनेडा के, और स्वयं इंगलेंड 
के, सौभाग्य से उनकी कुछ न चली; और ब्रिटिश सरकार ने लार्ड 
डरदम की रिपोर्ट स्वीकार कर ली | 

शासनपद्धति--उन्‌ १८६७ ई७ में ब्रिटिश पारक्िमेंट में 
“ब्रिटिश उत्तरी श्रमरीका कानून! पाध होगया | इसमें उन प्रस्तावों को 
कानूनी रूप दिय। गया, जो क्यूबेक ( केनेडा ) में खुदीघ वादविवाद 
और अन्ततः समझौते के फल-स्व॒रूय, स्वय केनेडा वालों ने किये ये । 
पद्ल्ते पुराना केनेडा ( आन्टेरिया ओर क्यूबेक ), नोबाध्कोशिया तथा 
न्यूत्रंजविक ए.क राज्य में मिले | पश्चात्‌ सन्‌ १८७१ ई* में ब्रिटिश 
कोलम्बिया भी इसी संघ में सम्मिलित होगया । न्यूफा उन्डलैंड इस संघ 
में सम्मिलित नहीं हुआ | केनेडा की शासनपद्धति १८६७ के उच्त 
कानून के अनुसार हे, जिसमें पीछे समय-समय पर आवश्यक संशोधन 
हुए हैं । ये संशोधन केनेडा की सरकार की इच्छानुसार ब्रिटिश पालि- 
मेंट ने किये हैं । केनेड। का विधान विद्धान्त से संघात्मक*,ऋठिनाई से 
से बदलने वाला, और लिखित हे । इन बातों में यह अपने निकटबर्ती 
संयुक्त राज्य अमरीका की शासनपद्धति से मिलती है; इंगलैण्ड से 
नहीं । परन्तु व्यवद्ार में केनेडा की शासनपद्धति ब्रिटिश शाघनपद्धांत 
की द्दी नकल है । 


कम परम 
+ संघात्मक शासनपद्धति के लक्षण इस परिच्छेद के अन्त में बताये गये हैं । 


हा)... 
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संघ-प।लिमेंट--के नेडा की पालिंमेंट की दो सभां हैं: 
( १ ) सिनेट और (२) 'कामन?-समा । धिनेट में ९६ सदस्य दोते हैं । 
ये केनेडा की सरकार की छिफ़ारिश पर, इगलैंड के बादशाद्द की ओर से, 
केनेडा के गवर्नर-जनरल द्वारा जन्म भर के लिए. नामजद किये जाते 
हैं; इसमें शर्त यद्द होती हे कि उनकी आयु ३० वध से अधिक को हो, 
वे विदेशी न द्ों, और उनमें से प्रत्येक के पास चार हजार डालर 
अर्थात्‌ लगभग बारह हजार रुपये कीं जायदाद हो। “स्पीकर! 


( अव्यक्ष ) सद्दित १५ सदस्यों का 'कोरम? द्वोता है । 

केनेडा के भिन्न-भिन्न भार्गों से ल्षिये जाने वात्न सदस्यों को संख्या 
कानून से निर्धारित है। गवनेर-जनरतल को सिफारिश से चार भागों का 
एक-एक या दो-दो सदस्य और लिये जा सकते हैं। इस प्रछार सदर्स्यों में 
आठ तक वृद्धि हो सकती है । सिनट के कुल सदस्यों की सख्या १०४ 


से अ्रधिक नहीं हा सकतो । म 
क्रामनः-सभा को आयु प्रायः पांच वर्ष की होती दहैे। यह 


जनता की चुनी हुई द्वोती हे, इसके सदस्यों के चुनाव के लिए, प्रत्येक 
वालिग स्त्रो-पुरष को मत देने का अधिकार है। इसके सदस्यों में से 
६५ क्यूबेक प्रान्त के होते हैँ | यद् संख्या १३३१ की मनुष्य गणना के 
आधार पर ४४, १८६ व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि के द्विधाब से, 
निश्चित की गयी थी। अन्य प्रान्तों के प्रतिनिधियों की संख्या का 
जनता से यद्दी अनुपात रहता हे; और उनकी कुल सख्या प्रत्येक 
मनुष्य-गणना के बाद द्ोोनेवाले निर्वाचन में बदलती रहती हे। 
सन्‌ १६३५ में 'कामन!”-सभा के कुल सदध्य २४५ थे । कार्य संचालन 
के लिए. स्पीकर! ( श्रध्यक्ष ) सद्दित कम-से-क्म २० सदस्यों की 
उपस्थिति आवश्यक होती है । 

निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार 
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एक मात्र संघ-पालिंमेंट को हः--- व्यापार और वाणिज्य, खाबंजनिक 
ऋण, कर-निर्घारण, डाक, सेना ओर देश रक्षा, मुद्रा और टकसाल 
आदि | कृषि और आवास विदेशियों का इस राज्य में आना) आदि | 
कुछ विषयों का कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है, और प्रान्तों 
को भी | संघ का बनाया कानून सब प्रान्तों में लागू होता है; और 
कोई प्रान्त इन विषयों के सम्बन्ध में उसी दशा में और उसी सीमा तक 
कानून बना सकता है, जबकि वह संघ के कानन से असंगत न दो । 

गवनर-ननरल और प्रबन्धकारिणी सभा-- 
चौददव परिच्छेद में बताया जा चुका है कि यहाँ के लिए गवर्नर-जन- 
रल की नियुक्ति इंगलड के बादशाह द्वारा होती है। उसे अपने कारय॑ 
में प्रिवी-कोंसिल से सद्दायता मिन्नती है, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य 
तथा कुछ अन्य व्यक्ति द्वोते हैं । सन्‌ १६३६ में जिस मंत्रिमंडल का 
संगठन हुआ, उसमें प्रधान मंत्री के श्रतिरिक्त १५ अन्य मंत्री ये । 
इनमें से एक विभागदीन मंत्री था, और शेष को भिन्न-भिन्न कार्य सौंपे 
हुए थे | मंत्री अपने शासन कार्य के लिए 'कामनः-सभा के प्रात 
उत्तरदायी होते हैं । 

प्रान्तीय शासन--केनेड के नो प्रान्तों में से प्रत्येक में एक 
एक लेफ़िटनेन्ट-गवनंर रहता है, जो इस राज्य के गवर्नर-जनरल द्वारा, 
प्रन्‍न्धकारिणी सभा को सलाह से, नियुक्त किया जाता है। आठ 
प्रान्तों में एक-एक, और एक ( क्यूबेक ) में दो व्यस्थापक सभाएं हैं। 
प्रान्तीय मंत्री अपने शासन-काय के लिए, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के 
प्रति उत्तरदायी रहते हैं। प्रान्वीय सरकार उन्हीं अधिकारों का उप- 
योग कर सकती हैं जो उसे केनेडा की केन्द्रीय धरकार द्वारा प्राप्त दों 
इस राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश और यूकोन प्रदेश का शासन कौंखिल- 
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युक्त कमिश्नर करते हैं । 

निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार एक- 
मात्र प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों को है ४-- प्रान्तीय शासनपद्धति का 
संशोधन ( लेक़िटनेन्ट-गवर्नर के पद के विषय को छोड़ कर ), 
प्रान्तीय राजस्व, प्रान्तीय अधिकारियों की नियुक्ति ओर बेतन, 
प्रान्तीथ न्यायालय, प्रान्त को सीमा के अन्दर की रेल, नहर, 
तार, सार्वजनिक भूमि की विक्रो, अस्यताल, आदि । गवनर-जनरल 
किसी प्रान्तीय कानून को रद्द कर सकता है, पर यह कार्य अपने मंत्रि- 
मंडल की सलाद से करता है। 

विधान में संशोधन कैसे हो सकता है --केनेडा के 
प्रांत की शासनपद्धति के संशोधन का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है | संघ की शासनपद्धति के विषय में संघ-पालिंमेंट कोई संशोधन नहीं 
कर सकती । ऐ.ता संशोधन ब्रिटिश पालिमेंट द्दी करती है, ( वह 
यह कार्य केनेडा की पालिमेंट तथा जनता की इच्छानुसार दी करती 
है )। विधान में इस प्रकार का प्रतिबन्ध होने का कारण यहद्द हे कि 
उसके बनाये जाने के समय यहाँ के केथलिक घर्मानुयायी फ्रांधीसियों 
को, अल्पसंख्यक द्वोने के कारण, जातिगत आशंकाएं थीं । अतः केनेडा 
की पालिमिेंट को विधान-संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया । 
(ख) 
दच्चिण अफ्रीका का यूनियन 

दक्षिण अफ्रोका के यूनियन के चार भाग हैं :--(१) केप-आफ- 
गुड-दोप या उत्तम-आया अंतरीप, (२) नेटाल, (३) द्रांधवाल, शो 
(४) आरेज फ्री स्टेट । इन चारों का क्षेन्रफल पौने पांच लाख वर्ग 
मील, और जनसंख्या ( सन १९३९३ की गयना के अनुसार ) 
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छियानवे लाख है। राजधानी प्रीटोरिया है । दक्षिण श्रफी का में कई अन्य 
प्रदेश भी हैं, और उनमें कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत भी हैं-- 
यथा बछ॒टोलैंड, विचुआनालैंड, रोडशिया और सुआजीौलेंड । इनमें से 
कोई प्रदेश उक्त यूनियन में सम्मिलित नहीं है । 


ऐतिहासिक परिचय--पन्‍्दरदवी शताब्दी के अंत में योरप 
वालों को उत्तमाशा अन्तरीप का ज्ञान हुआ, तब से वे लोग दक्षिण 


अफ्रीका में जाने, और पीछे क्रमशः वहाँ बसने लगे | सन्‌ १६५० में 
उत्तमाशा अ्रन्तरीप के निकट, डच लोगों की एक बस्ती बनी थी । 
सन्‌ १७६५ ई० में इस पर अंगरेजों का अधिकार होगया | डच लोग 
क्रमश; श्रफ्रीका के भीतरी हिस्तों में नये उपनिवेश बसाते गये । येडच 
लोग बोगझर कहलाते हैं | इनकी नयी जगद्दों में और विशेष कर डरबन 
में अंगरेज आ बसे, और अन्तत: १८४४ ई० में नेटाल अंगरेजी राज्य 
में मिला लिया गया | तब अधिकांश बोअर लोगों ने पीछे हट कर 
आरेन्ज फ्री स्टेट और ट्रांववाल के प्रजातंत्र राज्य स्थापित किये, परन्तु 
इंगलेंड उन पर अधिकार करने का प्रयत्न करता रद्दा | अन्तत३$ ये 
दोनों राज्य क्रश; १८४८ और १६०२ में आ०रेजों के अधीन 
होगये । 

इस £कार दक्षिण अफीका के चार उपनिवेरा ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्तगंत दो गये। सन्‌ १३०६ ई० में झआरेनज फ्री स्टेट तथा ट्रांस- 
वाल को स्वराज्य प्राप्त दोगया, और तीन वर्ष बाद सन्‌ १६०६ में 
अन्तरोप उपनिवेश, नेटाल तथा उक्त दोनों राज्यों का मिलाकर एक 
सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया | इसका नाम दक्षिण अफीका का 
यूनियन? हुआ | 


सनपद्धति-.. इस यूनियन की शासनपद्धति सन्‌ १६०६ 
॥ (ओ 58 & कफ ७ (४५७१३ बे: ४ [| 
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ई० के दक्षिण-अफीका-कानून के अनुठार दे । यद शासनपद्धति दक्षिण 
अफीका वालों के बाद विवाद ओर तक॑-वितक से ह्वी निश्चित हुईं थी; 
ब्रिटिश पालिमेंट ने इसमें कुछ परिवर्तन किये बिना दी, इसे स्वीकार 
कर लिया था । 

सन्‌ १६०६ के बाद, समय-समय पर शासन-विघान में आवश्य- 
कतानुसार संशोधन होते रहे हैं । संशोधन दक्षिण-अफीका-यूनियन की 
पालिमेंट द्वारा ही किये जाते हैं | अन्तिम संशोधन सन्‌ १६२७ में किया 
गया था । 

यूनियन-पालिपेंट >यूनियन की पालिंमेंट में दो सभाएँ हैंः-- 
(१ ) सनेट और ( २) असेम्बली | इनके अधिवेशन केपटाउन 
में दोते हैं । सिनेट में चालीस सदस्य द्वोते हैं | इनमें से आठ सपरिषद 
गवर्नर-जनरल द्वारा नामजद किये जाते हैं; इन आठ सदस्यों में से 
चार विशेषतया इतलिए लिये जाते हैं कि उन्हें गैर-योरपियन जातियों 
की उचित आवश्यकताश्रों और इच्छाश्रों का ज्ञान द्ो। शेष श२ 
सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तोय व्यवस्थापक मंडलों की संयुक्त सभा द्वारा 
होता दै। प्रत्येक प्रान्त का व्यवस्थापक मंडल आठ-अ्राठ सिनेटरों 
( सिनेट के सदस्यों ) का चुनाव करता है। सिनेट की आयु दस वर्ष 
होती है। योरपियन ब्रिटिश प्रज्ञा के व्यक्ति ही सदध्य द्वोसकते हैं। 
सदस्य बनने के लिए, डम्मेदवार कम-से-कम तीस वर्ष का द्वोना 
चाहिए, उसमें किसी प्रान्त के निर्वाचक की योग्यता होनी चादिए। 
उसके लिए. यह भी आवश्यक दैे कि वद्द दहछ्षिण-अफ्रोका के यूनियन 
में पाँच वर्ष रहा दो, और उसके पास कम-से-कम पांच ठौ पौंड की 
जायदाद हो । कोरम बारद तदस्यों का होता हे । 

सन्‌ १४३६ के नेटिव-प्रतिनिधित्व कानुन के अनुसार, यद्द व्यवस्था 
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को गयी है कि सिनेट में मृल्न निवाध्तियों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दोसके, और 
नेटिव प्रतिनिधि कोंसिज्न की स्थापना की जाय | इस व्यवस्था से चार 
सिनेटर चुने जाया करेंगे, प्रत्येक प्रान्त से एक-एक प्रतिनिधि होगा । इस 
प्रकार निवांचित सिनेटरों का काय-कालज पॉँच-पॉँच वर्ष होगा | उनके 
निर्वाचित किये जाने के लिए उनमें उन्हीं योग्यताओं का होना आवश्यक 
है, जो अ्रन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों में हाती है। 

असेम्बली में, १९३६ की मनुष्य-गणना के सम्बन्ध में नियुक्त 


कमीशन की सिफारिश के अनुसार, १५० सदस्य हैं; प्रत्येक प्रान्त के 
सदस्यों की संख्या भिन्न-मिन्न है ।# इक्तोस वर्ष से अधिक आयु के 
प्रत्येक व्यक्ति ( पुरुष या स्त्री ) को मताधिकार है। सदस्य योरपियन 
ब्रिटिश प्रजा के द्वी व्यक्ति दो सकते हैं, जिनमें निर्वाचक की योग्यता 
हो, और जो यूनियन में पांच वर्ष रहे हों । असेम्बली की आयु पांच 
व होती हे । केप के नेटिव निर्वाचकों को अल्लेम्बली के लिए. तीन 
अतिरिक्त सदस्य चुनने का अधिकार है, ये सदस्य पांच वर्ष तक बने 
रहते हैं; चाहे इस बीच में श्रसेम्बली भंग दी क्यों नहोजाय । असेम्बली 
में कोरम तीस सदस्यों का होता है । 

दोनों सभाओं के प्रत्येक सदस्य को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती 
है । एक सभा का सदस्य, दूसरी सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित 
नहीं हो सकता । परन्तु मंत्री उस सभा में भी उपस्थित हो सकृता तथा 
भाषण दे सकता हे, जिसका वह सदस्य न दो; हाँ वह अपना मत उसी 
सभा में दे सकता हे, जिसका वह सदस्य हो। निम्नलिखित बातें 
सदस्यता के लिए. अयोग्यताएँ मानी जाती हैं ४--(१) कोई ऐसा सर- 
कारी पद अदण करना, जिससे आय होती हो ( इसमें कुछ अपवाद 
ईं ), (२) दिवालिया होना, (३) घोर अपराध, और (४) पागलपन 


* उत्तमाशा अंतरीप ५९, नादाल १६, ट्ंसवाल ६०, आरेंज फ्री स्टेट १५। 
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घन सम्बन्धी कानूनी मसविदे असेम्बली में दी आरम्म द्वोते हैं, सीनेट 
उनमें परिवतन नहीं कर सकती | यदि असेम्बली में कोई कानूनी 
मसविदा दो बार स्वीकृत होजाय ओर सिनेट उसे अस्वीकार करदे तो 
गवनर-जनरल उसे दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में पेश करेगा 
ओर इतके निर्णय के अनुसार कानून बनेगा । 

नेटिव प्रतिनिधि कौंसिल में २२ सदस्य होते हैं;--- छु। सरकारी; 
चार नामजद, जो गवर्नर-जनरल द्वारा : नियुक्त हों; और 
बारदद निर्वाचित, जिनमें से तीन-तीन सदस्य प्रत्येक प्रान्त के दोंगे। 
इस कौंसिल का कार्य निम्नलिखित विषयों का विचार करना और उन 
पर अपनी सम्मति देना हे :--(१) कोई प्रस्तावित कानून, जहाँ तक 
उसका सम्बन्ध नेटिव जनता से द्वो । (२) कोई विषय, जो मंत्री इस 
कौंसिल के पास भेजे | (३) कोई विषय, जिसका व्यापक रूप से नेटिव 
लोगों से सम्बन्ध हो । 

गवनेर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा-- 
यूनियन का गवर्नर-जनरल इंगलैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त द्वोता है । 
उसका वेतन यूनियन के कोष से दिया जाता है। वह प्रवन्धकारिणी 
सभा की सलाह से काम करता है। उसमें, सन्‌ १&२६ में, प्रधान मंत्री 
सद्दित १३ मंत्री थे, जिनमें से एक मंत्री नेटिव जनता से सम्बन्धित 
विषयों के लिए था, और एक विभाग रहित। मंत्रियों की नियुक्ति 
गवनेर-जनरल द्वारा, पार्लिमेंट के सदस्यों में से, द्ोती हे । प्रधान मंत्री 
को ३५०० पौंड और अन्य मन्त्रियों को २५०० पौंड वाषिंक वेतन 
मिलता है। 
प्रान्तीय शासन--यूनियन के चारों प्रान्तों में एक-एक 

एडमिनिस्ट्र टर (शासक), एक-एक व्यवस्थापक परिषद, तथा एक-एक 
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प्रबन्धकारिणी कमेटी द्वोती हे | प्रान्त का शासन एडमिनिस्ट्रटर के 
नाम से द्वोता हे, उसे गवनंरजनरल पांच वर्ष के लिए नियुक्त करता 
है | व्यवस्थापक परिषदों की आयु पांच-पांच वषं की द्वोती है, वे 
अपना सभापति अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती हैं। उनके सदस्यों 
की संख्या इस प्रकार हे:-उत्तमाशा श्रन्तरीप ६१ #नाटाल २५, ट्रांवाल 
४७, शआरेज फ्रोस्टेट २५ | इन सदस्यों का निर्वाचन उसी पड़ति से 
होता है, जैसे पालिमेंट के सदस्यों का; परन्तु यह प्रतिबन्ध नहीं है कि 
वे योरपियन द्वी द्वों। केप के नेटिव निर्वाचर्कों को प्रान्तीय व्यधस्थापक 
परिषद के लिए दो सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार है। प्रत्येक 
प्रान्तीय प्रबन्धकारिणी कमेटी में चार-चार मंत्री होते हैं, उसका सभापति 
एडमिनिस्ट्र टर होता हे । मंत्रियों का निर्वाचन व्यवस्थापक परिषदें 
करती हैं। यद्द आवश्यक नहीं है कि ये भंत्री अपने-अपने प्रान्त की 
व्यवस्थापक परिषद के सदस्य द्वों; उससे बाहर के भी व्यक्ति मंत्री 
चुने जा सकते हैं । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद अपने क्षेत्र सम्बन्धी ऐसे ही आडिनेन्स 
बना सकती है, जो यूनियन-पालिंमेंट के कानून से असंगत न हदों। 
उनके आडिनेन्सों को गवर्नर-जनरल रद्द कर सकता है । 


विधान में संशोधन कैसे हो सकता है १- यूनियन 


की पार्लिमेंट निर्धारित नियमों के अनुसार, विधान में संशोधन कर 
सकती हे। संशोधन सम्बन्धी कानून का मखविदा पालिंमेंट की 
दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में पास होना चाहिए; उसके तीसरे 
वाँचन के समय दोनों सभाओं के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो- 
तिहाई उससे सहमत होने चाहिएँ । 


श्र ब्रिटिश साम्राज्य शासन 
(ग) 
आस्ट्रेलिया 


आस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आकार में भारतवर्ष से भी बड़ा है । 
इसका क्षेत्रफल लगभग तीस लाख वगंमील है | परन्तु इसका अ्रधिकांश 
भाग गैरआबाद है, इसकी कुल जनसंख्या सन्‌ १६३३की मनुष्यगणना क्रे 
अनुसार सवा छुाप्तठ लाख थी । सन्‌ १४३८ में यहाँ की जनता लगभग 
उत्तर लाख द्वोने का अनुमान किया गया था । आस्ट्र लिया छः प्रान्तों 
का मिलकर बना हुआ संघ हे । 


ऐतिहांसिक परिचय--आ्रास्ट्रेलिया के उरी तड की 
खोज १६०६ में, सबसे प्रथम डच लोगों ने की थी। इस शताब्दी के 
अन्त में अंगरेज़ भी वहाँ गये | परन्तु खबने यद्दी सूचित किया कि 
भूमि बंजर है, और मूल निवासी भंगड़ालू हैं। अतः बहुत समय तक 
खोज का काम बन्द रद्दा। इस बीच में डच लोगों का सामुद्रिक प्रभुत्व 
जाता रहा । श्रन्त में केप्टेन कुक नामक अंगरेज १७६८ में वहाँ पूर्वी 
तट की ओर पहुँचा | उसने ख़बर दी कि यहाँ की भूमि उपजाऊ तथा 
बसाने योग्य है । 
सन्‌ १७८३ इई० में, अ्रमरीका के 0 ंयुक्त-राज्य कहे जानेवाले 
भू-भाग ब्रिटिश साम्राज्य से इथक्‌ दोगये थे । इस घटना से अंगरेजों 
का ध्यान आस्ट्रेलिया की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। बात 
यद थी कि अब तक कैदी या निर्वासित अंगरेज अमरीका मेज दिये 
जाते थे, पर अब वहाँ के लोगों ने उन्हें लेना अस्वीकार कर दिया। 
ये कैदी या निर्वासित व्यक्ति प्रायः वे लोग होते थे जो अपने स्वतंत्र 
घार्मिक या राजनैतिक विचारों के कारण अपराधी सममे जातेथे। 
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इन्हें रखने के लिए ब्रिटिश सरकार अब ऐसी भूमि चाहती थी, जो 
ऐसी उपजाऊ हो कि इन्हें खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में कठिनाई न हो, 
त्तथा जो इतनी दूर हो कि ये वहाँ से जल्दी इंगलैंड न आसके । ये दोनों 
बातें आस्ट्रेलिया में पूरी हो सकती थीं। अ्रत; सन्‌ १७८८ ई७ में उक्त 
अपराधियों का जहाज़ यहाँ भेज दिया गया | इन्होंने इसे अपना देश 
समझा भौर ये उसकी उन्नति में लग गये । पीछे इनके आन्दोलन से, 
१८४० में इंगलैंड ने यहाँ अन्य अपराधियों को भेजना बन्द कर दिया। 
इस समय के लगभग, यहाँ सोने की खाने मिलजाने से देशोज्नति में 
बड़ी उत्तेजना हुई | 

शासनपद्धति---क्रमशः आस्ट्रेलिया के औपनिवेशिकों ने 
उत्तरदायी शासन की माँग पेश की और उसके लिए आन्दोलन 
किया | पहले सन्‌ श्८४१ ई० न्यूसाउथवेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण 
आस्ट्रेलिया, और टसमानिया ने, जो सुधंगठित होगये थे, मिलकर 
अपनी शासनपद्धति का मसविदा तैयार किया । ब्रिटिश पार्लिमेंट को 
इसे स्वीकार करना पड़ा | पीछे १८९३ में क्वौन्सलैंड को, और १८३६० 
में पश्चिमी आस्ट्रेलिया को उत्तरदायी शासन दिया गया। पहले ये 
उपनिवेश आपस में सीमा आदि के लिए वादविवाद कर बेंठते थे। 
अन्त में इन सबने एक संघ बना लिया और उसकी शार्नपद्धति 
सन्‌ १६०० ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट से स्वीकृत कराली । तब से यहाँ 
उक्त बषं के पालिंमेंट के कानून के अनुसार, शासन होने लगा । उसके 
चाद समय-समय पर शासन-विधान में आवश्यकतानुसार संशोधन द्वोते 
रहे हैं। संशोधन आस्ट्रेलिया की कामनवेल्थ की पालिमेंट के 
ही कानून द्वारा हुए हैं। विधान में इस बात की व्यवस्था है 
कि आस्ट्रेलिया के संघ में किसी नये प्रांत का समावेश या निर्माण 


श्शे४ड ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


किया जा सके । 
संघ-पालि मेंट--रुस्पूर्ण आस्ट्रेलिया ( कामनवेल्थ ) 8न्‍्बन्धी 

कानून बनाने का अधिकार संघ-पालिंमेंट को है। इसमें इंगलेंड के 
बादशाह के प्रतिनिधि स्वरूप गवर्नर-जनरल द्वोता है । उसके अतिरिक्त, 
पालिंमेंट में दो धमभाएँ हैं :--(१) सिनेट, और (२) प्रतिनिषि-सभा 
( द्वाउस-आफ-रेप्रेज़ेंटेटिबुज )। छिनेट में आस्ट्रेलिया के सब (छः ) 
प्रान्‍्तों में से प्रत्येक के छुः-छः, इस प्रकार कुल छुचीत्त खद॒स्य द्वोते 
हैं, जो छः वष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्त के प्रायः आधे 
सदस्यों का नया चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है । सिनेट अपने सदस्यों 
में से एक को अयना सभापति निर्वाचित करती दहै। कोरम एक-तिहाई 
सदस्यों का होता हैं। 

प्रतिनिधि-सभा में लगभग ७५४ सदस्य द्वोते हैं। आस्ट्रलिया के 
प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधि, जनसंख्या के अनुपात से, लिये 
जाते हैं | जनसंख्या में श्रन्तिम मनुष्य-्गणना का विचार किया जाता 
है, और मूल निवासियों का द्विखाब नहीं लगाया जाता। जो प्रान्त 
प्रारम्भ से ही सम्मिलित हैं, उनमें से किसी के पाँच से कम प्रतिनिधि 
नहीं लिये जाते । प्रतिनिधि-सभा का नया संगढन प्रायः तीन साल बाद 
होता है । वद्द अपने एक सदस्य को समापति चुनती दे । कोरम एक- 
तिक्ाई सदस्यों का होता है । 

पार्लिमेंट की दोनों छघमाओं का प्रत्येक सदस्य जन्मजात ब्रिटिश 
प्रजा का व्यक्ति द्वोना चाहिए, अथवा उसे ब्रिटिश संयुक्त-राज्य या 
आस्ट्रेलिया के किसी प्रान्त को नागरिकता प्रास किये कम-से-कम पाँच 
वर्ष का समय द्वोजाना चाहिए.। उसमें ( वह पुरुष द्वौीया स्त्री) 
वालिग द्ोने के अतिरिक्त निर्वाचक द्वोने की योग्यता द्ोनी, और 
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उसका आस्ट्रेलिया में तीन साल निवास कर चुकना आवश्यक है । 
यदि पालिमेंट का कोई सदस्य आस्ट्‌ लिया के किसी प्रान्त की पालिमेंट 
का सदस्य द्वो तो उसे संघ-पालिंमेंट में भाग लेने से पूर्व वह सदस्यता 
छोड़ देनी चाहिए । मूल निवासियों ( नेटिव ) को छोड़कर शेष सब 
बालिग स्त्री पुरुषों को मताधिकार है । 
घन सम्बन्धी कानूनी मसविदों पर विचार करने का कार्य 
प्रतिनिधि-सभा में ही द्टो सकता हे, सिनेट में नहीं । पिनेट 
उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती । यदि प्रतिनिषधि-सभा 
किसी कानूनी मसविदे को दो बार स्वीकार कर ले और सिनेट 
उसे अस्वीकार करे तो गवर्नर-जनरल दोनों सभाओं को भंग कर 
सकता है। यदि नये निर्वाचन के बाद फिर भी प्रतिनिधि-सभा उस 
मसविदे को स्वीकार करे और सिनेट अस्वीकार, तो दोनों समाझों का 
संयुक्त अधिवेशन द्ोता है, और उसके निर्णय के अनुसार काम द्दोता हे । 
संघ-पालिंमेंट को विशेषतया निम्नलिखित विषयों के कानून बनाने 
का अधिकार हेः-व्यापार, जहाज चलाना, राजस्व, मुद्रा, बैंकिंग, 
रक्षा; विदेशों सम्बन्धी विषय, डाक, तार, मनुष्य गणना, तोल, माप, 
रेल, ऐसे भौद्योगिक विषयों के भगड़े निपटाना जिनका न्त्षेत्र एक प्रान्त 
की सीमा से बाहर हो, और देश-स्थिति-सूचक आंकड़े ( स्टेटिस्टिक्स )। 
इन्हें छोड़कर, शेष सब बिषयों के अपने - अपने क्षेत्र सम्बन्धी 
कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक प्रान्त को है। अगर किसी 
प्रान्त का कोई कानून उस विषय के संघ-कानून से असंगत हो तो संघ- 
कानून मान्य द्वोता हे। 
गवनर-जनरल॒ और प्रबन्धकारिणी सभा-- 
: आस्ट्रेलिया का गवरनर-जनरल इंग्लैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता 


४ ऋणननरर>आआकऋ 9»... 
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है| वह प्रबन्धकारिणी सभा को सलाह से काम करता है, जिसमें प्रायः 
सात से ग्यारह तक मंत्री होते हैं। मंत्री प्रतिनिघ-सभा के सदस्यों में 
से लिये जाते हैं, और उस सभा के प्रति उत्तरदायी द्ोते हैं । 

 ग्रान्तीय शासन--आस्ट्रेलिया में छः प्रान्त हैं | प्रत्येक प्रान्त 
में बादशाह द्वारा नियुक्त एक गवनंर रहता है, जो गवनर-जनरल के 
अधीन नहीं होता । क्कीन्सलैण्ड में एक ही व्यवस्थापक सभा है, इसे 
छोड़कर अन्य प्रान्तों में दो-दो व्यवध्थापक सभाएँ. हैं, जिन्हें अपने- 
अपने प्रान्त के लिए. कानून बनाने तथा कर निर्धारित करने का 
अधिकार है | मताधिकार प्रत्येक वालिग स्त्री पुरुष को है । 

इस शासनपद्धति की विशेषताएँ--यहाँ की शासन- 

पद्धति की मुख्य-प्ुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं ३-- 

१--पालिमेंट की दोनों सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रत्येक 
बालिग पुरुष स्त्री को मताधिकार द्दे। 

२-प्रान्तों के गबनेर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, 
ओर वे उठसे सीधा सम्बन्ध रखते हैं । 

३--संघ-सरकार को वेह्दी अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे कानून 
द्वारा दिये गये हैं, शेष सब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हैं । 

इ४--प्रबन्धका रिणी सभा पूर्णतः प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तर- 
दायी है । 

४--शासनपद्धति यहाँ की पालिमेंट का बहुमत अथवा प्रति- 
निधि-सभा का अत्यधिक बहुमत द्ोने पर निर्वाचकों द्वारा सुगमता 
पूर्वक बदली जा सकती है । 


विधान में परिवर्तन कैसे हो सकता हे ९-- 


विधान-परिवतंन सम्बन्धी कानूनी मसविदा पालिंमेंट की दोनों सभाओं 
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में स्पष्ट बहुमत से पास द्वोना चाहिए । दोनों सभाओं द्वारा पास होने 
के कम-से-कम दो, और अधिक-से-अधिक छुः माह बाद उशस पर प्रत्येक 
भान्त के निर्वाचकों के मत लिये जायेंगे । यदि उपयुक्त मसविदे को 
कोई सभा दो बा९ स्वीकार कर ले और दूसरी सभा डसे अस्वीकार करे 
तो भी गवनर-जनरल उस मखविदे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रान्त के 
निर्वाचकों का मत ले सकता है। यदि श्रधिकांश प्रान्तों में निर्वाचकों 
का स्पष्ट बहुमत उस मखविदे के पक्ष में हो, और मत देनेवाले 
समस्त निर्वाचकों का भी बहुमत उसके पक्ष में हो तो गवर्नर-जनरल 
उसपर बादशाह को स्वीकृति ले लेता है, और वह कानून बन 
जाता है। 
(घ) 
न्यूजीलेंड 
इसमें दो द्वीप म्मिलित हैं; उत्तरी दीप और दक्षिणी द्वीप | यह 
आस्ट्र लिया के दक्षिण-पश्चिम में है । इसका क्षेत्रल एक लाख वर्ग 
मील अधिक से हे । मनुष्यगणना प्रति पांचवें वर्ष द्वोती है। सन्‌ 
१३३४ की गणना के अनुसार यहाँ की जनउंख्या १९ लाख है। 
मूल निवासी 'माओरी” कहलाते हैं। 
ऐतिहासिक परिचय--योरपवालों को न्यूजीलेएड का पता 
सन्‌ १६४२ में लगा था । इसके किनारे की विशेष खोज कप्तान कुक 
ने सन्‌ १७६९ में की । सन्‌ १८६३० ई० में यहाँ ओपनिवेशिक अच्छी 
संख्या में आगये | ये उत्तरी द्वीप में बस गये । १८३६ में फ्रांस वालों 
ने इस भूमि पर अधिकार करना चाहा, पर अंगरेज़ों ने बाजी मारली | 
ठेक तरह बस जाने पर, औपनिवेशिकों ने स्वायत्-शासन की 


माँग उपस्थित की | ब्रिटिश पालिमेंट ने सन्‌ १८५२ में यहाँ पालिंमेंट 
शान र_____._._._._._....| 
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स्थापित करने का कानून बनाया, ओर पीछे इस कानून में समय- 
समय पर संशोधन किया। आस्ट्रलिया की भूमि से बहुत फासले पर 
स्थित होने के कारण, इस उपनिवेश ने उसके संघ में सम्मिलित द्वोना 
पसन्द नहीं किया, और अपनी शाधनवद्धति प्रथक्‌ तथा स्वतंत्र रखी । 
सन्‌ १६०८ से न्यूजीलैंड की पालिमेंट स्वयं ही यहाँ के शाउन-विघान में 
संशोधन करती है। विधान में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि मूल 
निवाधियों सम्बन्धी शासन-प्रबन्ध में, तथा उनके पारस्परिक व्यवद्दार 
में, उनके नियम तथा रीति-रिवाज का ध्यान रखा जाय, जहाँ तक कि 
वे मानवता के साधारण उरिद्धान्तों से अधंगत न हों; और, कुछ ऐसे 
ज़िले अलग रखे जायें, जहाँ उनके नियम तथा रीति रिवाज का 
पालन दो । 
पालिमेंट--यहाँ की पालिमेंट ( "जनरल असेम्बली” ) में 

दो सभाएँ हैंः--(१) व्यवस्थापक परिषद अर्थात्‌ 'लेजिस्लेटिव कौंसिल, 
ओर (२) प्रतिनिधि-सभा अर्थात्‌ 'दाउस-आफरेप्रेजंटेटिव्स? । व्यवस्था- 
पक परिषद के सदस्य ४३ तक होते हैं, जिनमें से माश्रोरी जाति के ३ 
सदस्य गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त दोते हें, और शेष सदस्य प्रति 
सातवें बषं निर्वाचित द्वोते हैं । उम्मेदवार बनने के लिए किधी जाय- 
दाद का रखना आवश्यक नहीं है। 

प्रतिनिधि-सभा में ८० सदस्य होते हैं, जो सवंसाघारण द्वारा 
तीन वर्ष के लिए. चुने जाते हैं | इनमें से चार माओरी सदस्य होते हैं। 
सन्‌ १६१६ से स्त्रियाँ भी सदस्य द्वो सकती हैं । 

प्रत्येक पुरूष और स्त्री, जिसका नाम निर्वाचक-धूची में दर्ज हो 
सदस्य बन सकती दै। योरपियन सदस्यों के निर्वाचन के लिए वे 
व्यक्ति मतदाता होते हैं, जो विदेशी न दो, एरू साल तक न्यू जो लंड 
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में और तीन महीने निर्वाचन-जिले में रहे हों । कोई व्यक्ति एक 
से अधिक निर्वाचक-सूचियों में अपना नाम दज नहीं करा सकता । 
माझोरियों के चारों निर्वाचन-जिलों में प्रत्येक बालिग माओरी मत दे 
सकता है । स्त्रियों को मताधिकार सन्‌ श्झ&३ में मिला | 

यदि गवर्नर-जनरल किसी विषय का कानून बनवाना चाद्वता है,तो 
वह उसका मसविदा पालिंमेंट की किसी सभा में मेज सकता है | इस 
पर नियमानुसार विचार किया जायगा । जब पालिंमेंट को दोनों सभाओं 
में किसी कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में मतभेद द्वोता है, तो गवर्नर- 
जनरल द्वार दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है । 

गवर्नर-जनरल को अश्रधिऋार हे कि वह पालिमेंट द्वारा पास किये 
हुए किसी कानूनी मसविदे को बादशाह्द की ओर से स्वीकार करे या 
श्रस्वीकार करे, श्रथवा उसे बादशाह की स्वीकृति के लिए रख छोड़े । 
बह उस मसबविदे में आवश्यक संशोधन करके उसे पुन३ पालिमेंट की 
सभाओं के विचाराथ भेज सकता है। ऐसा द्वोने की दशा में सभाएँ 
उस पर नियमानुसार विचार करेंगां। बादशाह की स्वीकृति के लिए 
रख छोड़ा हुआ कानूनी मसविदा उसकी स्वीकृति प्राप्त द्ोने तक 
अमल में नहीं आयेगा। बादशाह उसे दो साल तक अस्वीकार कर 
सकता है । 

गवनेर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा--वहाँ का 

गवनंरजनरल बादशाह द्वारा नियुक्त द्वोता है, और साघारणतया 
प्रबन्धकारिणी सभा की सलादइ से काम करता है | वद्द बादशाह का दी 
नहीं, ब्रिटिश सरकार का भी प्रतिनिधि द्योता है । उसका संयुक्त पद 
गवनेरजनरल और कमांडरन-चीफ है। प्रबन्धकारिणी सभा में १२ 
मनन्‍त्री द्वोते हें, जो अपने शासन-कार्य के लिए, व्यवस्थापक सभा के प्रति 
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उत्तरदायी होते हैं । 

सन्‌ १८७४ ई० से प्रान्त तथा प्रान्तीय शासन व्यवस्था हटा दी 
गयी, और प्रान्तीय अधिकारियों का कार्य गवर्नर को सौंपा गया, जो 
सन्‌ १६१७ से गवनर-जनरल कहा जाने लगा । 

(च) 
न्यूफाउंडलेंड 

यद्द उपनिवेश केनेडा के पूर्व में, एक छोटा-सा टापू है। इसका 
क्षेत्रगल ४३ इजार वर्गमील और जनधंख्या लगभग तीन लाख है। 
योरपवालों में, सब से पहले इस का पता जोन केबट ने सन्‌ १४६७ में 
लगाया था । इस उपनिवेश का ऐौतिद्वासिक परिचय केनेडा के प्रसंग 
में दे दिया गया हे । यह केनेडा के ंघ में सम्मिलित होने में सहमत 
नहीं हुआ । यद्द उससे प्रथक ही है। 

शासनपद्धति; सन १९३४ से पूर्व--फरवरी १६३४ से 
पूर्व यहाँ पालिंमेंट में दो सभाएँ थीं;--( १ ) व्यवस्थापक परिषद 
( लेजिस्लेटिव कौंसिल ), और ( २ ) व्यवस्थापक सभा (असेम्बली) । 
व्यवस्थापक परिषद में २७ से अधिक सदस्य नहीं होते थे । उनकी 
नियुक्ति गवनेर द्वारा की जाती थी। व्यवस्थापक सभा में २७ 
निर्वाचित सदस्य द्वोते थे । स्त्रियों को सन्‌ १९२५ से मताधिकार था | 
यहाँ का गवर्नर इंगलैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता था। वह 
प्रबन्धका रिणी सभा की सलाह से काम करता था, जिसमें बारद्द से 
अधिक मंत्री नहीं द्वोते थे । 
बतेमान शासनपद्धति--सन्‌ १३३३ में एक शाही कमीशन 

इस लिए. नियुक्त किया गया कि न्यूफाउन्डलेंड की आथिक स्थिति की 
जाँच करके इस उपनिवेश की भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी 
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उम्मति सूचित करे | उस कमीशन ने यह सिफारिश की कि यहाँ के 
तत्कालीन व्यवस्थापक मंडल तथा प्रबन्धकारिणी को स्थगित किया 
जाय, और जब तक यद्द उपनिवेश पुनः स्वावलम्बी न दोजाय, यहाँ 
की शासन और व्यवस्था का पूर्ण अधिकार एक गवरनंर को रहे, जो 
एक कमीशन की सलाह से कार्य करे | कमीशन में छः सदस्य रहें, 
जिनमें से तीन न्यूफा उन्डलेंड के हों, और तीन ब्रिटिश संयुक्त-राज्य के । 
कमीशन का सभापति गवनंर हुआ करे | कमीशन-युक्त गवर्नर स्व॒राज्य- 
प्रात्त उपनिवेशों से सम्बन्धित ब्रिटिश मंत्री के प्रात उत्तरदायी रहे । इस 
उपनिवेश के पुननिमाण-काल में राजस्त्र का साधारण उत्तरदायित्व 
ब्रिटिश सरकार पर होगा । इन सिफारिशों के अनुसार, दिसम्बर सन्‌ 
१९३३ ई० से इस उपनिवेश की तत्कालीन शासवपद्धति स्थगित की 
जाकर, नयी व्यवस्था की गयी | 
< >< >< 
उत्तरदायी शासनपद्धुति-त्रिश्शि साम्राज्य के स्वराज्य- 
प्राप्त प्रदेशों की शासनपद्धुति का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। भिन्न- 
भिन्न भागों को शासनपद्धतियों में कुछ-कुछ बातों में भेद हे, परन्तु 
कई समानताएँ भी हैं; यथा प्रत्येक प्रदेश में दो-दो व्यवस्थापक 
सभाएँ हैं, जिन्हें प्राय: लिनेट और प्रतिनिधि-सभा कद्दा जाता ह्दे। 
घन सम्बन्धी कानूनी मसविदों के विषय में प्रायः पूर्णाघिकार प्रतिनिधि- 
सभा को ही द्वोता है। मंत्रिमंडल भी इसी सभा के प्रति उत्तरदायी 
होता है । प्रत्येक प्रदेश में उत्तरदायी शासनपद्धति प्रचलित है, उसकी 
म्रुख्य-मुख्य बातें ये हँ-... 
(१ )शासन सम्बन्धी सब कार्य प्रघान शाउक के नाम से किये 
जाते हैं। वह व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं द्ोता, 





१४२ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


इसलिए | वद्द उसके द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता। इसे 
गवनर-जनरल, या गवनर कद्ते हैं । 

(३१) उसके कार्य मंत्रियों के परामश से, और उन्हीं के उत्तरदायित्व 
पर दोते हैं | मंत्री नाममात्र से उसके द्वारा, परन्तु वास्तव में 
प्रजा-प्रतिनिधियों द्वारा; साघारणात३ व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों 
में से, चुने जाते हैं । 

(३ ) इस प्रकार प्रतिनिधि, अपने निर्वाचित मंत्रियों द्वारा, देश का 
वास्तविक शासन करनेवाले द्ोते हैं । 

(४ ) जब प्रतिनिधि-सभा का इन मत्रियों पर विश्वाक नहीं रद्दता, ये 
( यदि व्यवस्थापक्र मण्डल को बर्ख़ास्त न करें ) त्यागपन्र दे देते 
हैं, और उनके स्थान पर नये मन्त्री चुने जाते हैं। 

(५ ) प्रबन्धक और व्यवध्थापक शक्ति उस दल के द्वाथ में 
होती हे, जिसका प्रतिनिषि-सभा में बहुमत द्वो। 

(६ ) व्यवस्थायक मण्डल और मन्त्रिमएडल अपनी विवाद-प्रस्त बातों 
को, न्‍्याय-विभाग के सन्मुख रखे बिना द्दी, तय कर लेते हैं । 

संघ-शासनपद्धति-.. भित्न-मिन्न भागों के शासन सम्बन्धी 
अधिकारों के विचार से, केनेडा और आस्ट्र लिया में जो शासनपद्धति 
प्रचलित है उसे संघ ( 'फिडरल? ) शासनपद्धति कह्दते हैं। दक्षिण 
अफ्रीका के यूनियन की शासनपद्धति के भी कुछ लक्षण इसी से 
मिलते हैं | संघ-शासन वाले राज्य में समग्र शासन-सत्ता एक केन्द्रीय 
सरकार के अधीन नहीं दोती, वरन्‌ एक लिखित विधान के अनुतार, 
केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में विभक्त होती है। व्यापार, 
युद्ध, सिक्का आदि जिन बातों का सम्बन्ध समस्त राज्य सेह्दो, उनके विषय 
में नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल को द्वोता दे 
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तथा उनको अमल में त्वाने का काम केन्द्रीय सरकार करती द्दे। 
प्रान्तीय सरकारें अपने-अपने प्रान्त के विषयों में उदाहरणवत्‌ घमे, 
शिक्षा, उद्योग-धन्धों आदि के सम्बन्ध में--स्वाघीन रहती हें। कुछ 
विषय ऐसे भी द्वोंते ईं जिनके सम्बन्ध में अधिकार केन्द्रीय एवं प्रान्तीय 
दोनों सरकारों को होते हैं । इन सरकारों के अधिकारों की सीमाका निर्णय 
करने के लिए पक प्रधान न्यायालय रद्दता है, जिसे संघ-न्यायालय 
कद्दा जाता है | संध विधान संघ में सम्मिलित द्वोनेवाले राज्यों का 
एक प्रकार से संघिपन्र द्वोता है, जिसके अनुछार वे अपने कुछ अधिकारों 
को अपने अधीन रखते हैं और कुछ को केन्द्रोय सत्ता के सुधुद कर 
देते हैं । रे 

इसके विपरीत, एकात्मक ( 'यूनीटरी? ) शासनपद्धति वाले 
राज्यों में सब शासन सत्ता केन्द्रीय सरकार के अघीन होती हैे। यदि 
बह उचित समझे तो वह अपने कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे 
सकती हैं । केन्द्रीय सरकार को ध्रान्तीय सरकारों के अधिकार घटाने- 
बढ़ाने, एवं उनकी संख्या या सीमा में भी परिवर्तंव करने का श्रघिकार 
द्ोता है । ग्रेट-ब्रिटेन आदि देशों में यद्द पद्धति प्रचलित है । 


सतरहवाँ परिच्छेद 
उपनिवेश-विभाग के अधीन भू-भाग 





“ब्रिटेन के बाहर साम्राज्य के ज्ञिन भागों में भोरे बसते हैं, वे एक 
प्रकार से स्वतन्त्र राज्य द्वी हैं। उनपर नाममात्र के लिए ब्रिटिश नरेश 
की श्रभुता है; परन्तु जिन भागों में उनका सचमुच साम्राज्य है, उनमें 
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अनगोरों की बस्तो है | इसल्निए सच पूछा जाय तो श्नगोरी जातियाँ 
ही छोटे-से त्रिटिश टापू को करोड़ों आदभियों का प्रभ्भु बना रही हैं ।”? 
- स्वतन्त्र 

इस परिच्छेद में छाम्नाज्यान्तगंत “उन भागों की शासनपद्धति का 
विचार किया जायगा जो ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश विभाग के 
अधीन हैं । यद्यपि इनमें सीलोन ( लंका ) आदि कुछ भाग ऐसे हूं, 
जो वास्तव में उपनिवेश नहीं हैं, इन सबको प्राय: उपनिवश क॒द्दा 
जाता है। 

ये उपनिवेश भू-मडल भर में बिखरे हुए, अनेक छोटे-बड़े टापू या 
अन्य ऐसे भाग हैं, जिनके अधिकतर निवासी असंगढित ग्रेर-योरपियन 
हैं तथा असभ्य माने जाते हैं । ये गत तीन शताब्दियों में, भिन्न-भिन्र 
समय में, अंगरेजों के अधिकार में आये । इनमें से बहुत-सों में अंगरेज 
पहले व्यापार करने के उद्दश्य से गये थे । कुछ उपनिवेश युद्ध तथा 
सन्धियों से भी मिले हैं । 

अफ्रीका और अमरीका के निकटवर्ती अ्रथवा अन्तर्गत उपनिवेशों 
में से अधिकतर की जञ्ञ-वायु अंगरेजों के अनुकूल न द्वोने से, इनमें 
अधिक जनसंख्या इनके मूल निवाधियों की ही है । जिन स्थानों की 
जल-वायु औपनिवेशिकों के अनुकूल है, उनमें इनकी संख्या खूब 
बढ़ी, तथा बढ़ रद्दी है । किसी-किसी की पैदावार अच्छी हे, और 
अंगरेज उससे, तथा उपनिवेश के मूल निवासियों की सस्ती मजदूरी 
से, खूब लाभ उठाते हैं | अदन ओर जिबरालगयर आदि कुछ 
उर्पानवेश अपनी भौगोलिक घस्थिति के कारण ही विशेष महत्व के हैं । 


दो श्रेणियाँ--त्रिटिश सरकार के प्रति इन उपनिवेशों की 
अधघीनता भिन्न-भिन्न परिमाण में हे, तथापि शासनपद्धति के दृष्टि से, 
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हम इन उपनिवेशों को दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं--पदहली 
श्रेणी उन उपनिवेशों की हे जिनमें उत्तरदायी शासनपद्धति आरम्भ 
हो गयी हे; ये दक्षिणी रोडेशिया, मालटा और लंका हैं। दूसरी भ्रेणी 
में वे अनेक उपनिवेश हैं, जिनमें उत्तरदायी शासनपद्धति नहीं हे। 
इन्हें राजकीय उपनिवेश ( क्राउन कालोनी ) क॒द्दा जाता हे। ४६8 
इसका कारण यह है कि प्राय। इनमें बादशाह के 'आडंर-इन- 
कौंसिल? द्वारा बनाये हुए कानूनों का व्यवहार द्वोता है । 
उत्तरदायी शासनपद्धति वाले उपनिवेश -- 
(१) दक्षिणी रोडेविया--यद्द दक्षिण अफ्रीका में हे। इसका 
क्षेत्ररल डेढड्लाख वर्गगील और जनसंख्या सन्‌ १३३६ की 
मनुष्य-गणना के अनुसार तेरह लाख हे, जिनमें यारपियन केवल 
५५ हजार हैं | यदद सन्‌ १६२३ तक ब्रिटिश-दक्षिण-अफ्रीका-कम्पनी 
के अघीन था । उस वर्ष यह नियमानुसार ब्रिटिश साम्राज्य के श्रन्तगंत 
किया गया। यह प्राय; सब श्रान्तरिक विषयों में उत्तरदायी शासन- 
पद्धति है; दाँ, मूल निवासियों के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध 
है | शासन-कार्य गवनंर और प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा द्योता है। 
यहाँ कानून बनाने के लिए व्यवस्थापक सभा ( असेम्बली ) है । 
इसमें तीस सदस्य हैं | इसका कार्यकाल पाँच वर्ष है । सन्‌ १६२८ ई० 


से मताधिकार २१ वर्ष से अधिक आयु के, निर्धारित योग्यता वाले, 
ब्रिटिश प्रजाजनों को है। 


(२) € रे ) मालटा--यद द्वीप भूमध्य सागर में है। इसका क्षेत्रफल 
६४ वर्गंमील और निकटवर्ती द्वीपों को मिला कर ११३ वर्गमील हे । 
यहाँ की जनसंख्या धन्‌ १९३८ में लगभग पौने तीन लाख थी। 
.._ #ए० बी० कौथ रचित “गव नमेंट्स-आफ-दि-ब्रिटिश-एम्पायर के आधार पर । 
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सन्‌ १६३३ से आन्तरिक विषयों में उत्त रदायी शासन दहै। गवनर एक 
कोंसिल द्वारा शासन करता हे । 

(३) लंका--अति प्राचीन काल से यद्द भारतवर्ष से घनिष्ट 
सम्पन्धित रहा है | दोनों की संस्कृति, घमं, रीति-रिबाज आदि में बहुत 
समानता दै | यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध घर्मानुयायी हैं | यर्दाँ की 
भूमि की पैदावार बढ़ाने में दक्षिण्ट-भारतवालों का बड़ा भाग रद्दा हे। 
योरप निवासियों में सब प्रथम पुतंगालवालों ने सन्‌ १५०५ में इसका पता 
लगाया । श्रगली शताब्दी के मध्य में इसे द्वालेंड वालों ने ले लिया | 
अठारददवीं शताब्दी में यहाँ अंगरेजों का अधिकार हुआ | सन्‌ १७६६ 
में यह मदरास प्र।न्त की सरकार के अघीन किया गया था । पीछे 
सन्‌ १८०२ में इसे भारतवर्ष से प्थक्‌ करके एक उपनिवेश बना दिया 
गया । इसका क्षेत्रफल २०,३३२ वर्गमील, और जनसंख्या लगभग 


साठ लाख है । 
अंगरेजी शासन के आरम्भ में लंका का शासन एक राजकीय 


उपनिवेश की भांति था| सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय मद्दायुद्ध के 
समय भारतवर्ष की भांति यहाँ भी शासन-सुघार का आन्दोलन 
हुआ । यहाँ की नेशनल कांग्रेख तथा अन्य संस्थाओ्रों के प्रयस्‍्न से 
सन्‌ १३२३ में यहाँ व्यवस्थापक्र सभा में निर्वाचित सद्ष्यों की अधि- 
कता होने लगी, यद्यपि कानून बनाने और शासन सम्बन्धी सर्वोच्च 
अखिकार गवर्नर को ही रहा। पीछे लार्ड डोनोमोर की अघीनता में 
नियुक्त कमीशन द्वारा जाँच होने पर सन्‌ १३२१ में शासनपद्धति में 


परिवर्तन हुआ । 
कानून बनाने के लिए यदाँ एक व्यवस्थापक संस्था हे, जिसे 


स्टेट कौंसिल ( राज्य-परिषद ) कहते हैं | इसमें पचास सदस्य निर्वा- 
चित होते हैं, और आठ नामजद। इनके अतिरिक्त इसमें तीन 


उपनिवेश विभाग के अघीन भू-भाग १४७ 


राज्याधिकारी भी बैठते हैं :--चीफ सेक्रेटरी, लीगल सेक्रेटरी, और 
फाइनेन्शल ( राजस्व ) सेक्रेटरी । 

यह परिषद सात कमेटियों का चुनाव करती है, प्रत्येक 
कमेटी को निर्धारित शासन-काय सोंगा जाता है । राज्य-प्रबन्ध 
सम्बन्धी अन्य कार्य-रक्षा, बाहरी सम्बन्ध, सावंजनिक शान्ति, निर्वाचन, 
राजस्व आदि--राज्याधिका रियों द्वारा नियंत्रित रद्दते हैं। उपयुक्त 
कमेटियाँ अपना-श्रपना सभापति स्वयं चुनती हें; ये सभापति गवनंर 
द्वारा, निर्धारित विभाग के, मंत्री नामज्द किये जाते हैं । राज्यपरिषद 
के सदस्यों के चुनाव के लिए. निर्धारित योग्यता वाली प्रत्येक बालिग 
स्त्री तथा पुरुष को मताधिकार हे | सदस्यों के लिए अंगरेजी भा५धा में 
बोलने, पढ़ने ओर लिखने की भी योग्यता का होना आवश्यक है । 

गवनंर को अधिकार है कि वह चादे जिस विभाग का प्रबन्ध 
अपने हाथ में ले ले । उसे कानून बनाने का भी बहुत अधिकार है। 
वह राज्य-परिषद द्वारा पास किये हुए कानूनी मसविदे को अस्वीकार 
कर सकता है, ओर किसी मसविदे के सम्बन्ध में यह भी माँग कर 
सकता है कि गवर्नर की स्वीकृत के लिए. उपस्थित किये जाने से पूर्व 
वह मसविदा परिषद के दो-तिद्दाई सदस्यों द्वारा पास किया जाना 
आवश्यक है । 

बादशाह्द की अधिकार हे कि आड्डर-इन-कौंसिल के द्वारा शासन- 
पद्धात में परिवर्तन करे, या कोई नया कानून बनाये। 
राज्यपरिधद ने इसका विरोध किया है | उसकी माँग यह भी दे कि 
राज्याघिकारियों का कानून बनाने में भाग न रहे, गवनेर के विशेषा- 


घिकार हटा दिये जायें, और राजस्व सम्बन्धी पूर्णाघिकार कौंसिल के 
हाथ में रहे । 





श्ड्८ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


सीलोन नो प्रान्तो में विभक्त है। प्रत्येक प्रान्त के शासन-प्रबन्ध 
के लिए एक-एक सरकारी एजंट रहता है, उसकी सहायता के लिए 
सद्दायक ओर अघीन कमचारा होते हैं । 

राजकीय उपनिवेश--इन उपनिवेशों के कई मेद हैं--( क ) 
ऐसे उपनिवेश जिनमें व्यवस्थायक सभा ( असेम्बली ) निर्वाचित सदस्यों 
की, और व्यवस्थापक परिषद ( कौंठिल ) नामजद सदस्यों की हे; 
इस प्रकार शाप्तनवद्धात प्रतिनिधि-"लक हे; यथा, बद्दामा, बरवेडोस, 
और बरमूडा ( अमरीका ) 

( ख ) ऐसे उपनिवेश- जिनकी व्यवस्थापक परिषदें अंशत निर्वा- 
चित हैं, जिनके संगठन में सरकारी सदस्यों काः बहुमत होने कौ 
व्यवस्था नहीं है; यथा ब्रियिश गायना ( दक्षिण अमरीका ) और 
साइप्रस ( एशिया )। 

(ग ) ऐसे उपनिवेश जिनकी व्यवस्थापक परिषदें झंशतः निर्वा- 
चित हैं, जिनके संगठन में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था है; 
यथा मारीशस ( अफ्रीका ); स्ट्रेट सेटलमेंट ( पिनांग, मलाका, सिंगा- 
पुर और लबुआन ) फिजोी (€ आस्ट्रेलिया ); लीवडं द्वीप, ट्रिनिड।ड 
और विंडवर्ड ( अमरीका ); सीरालोयन, गोल्डकोस्ट, नाइजीरिया, ओर 
केनिया ( अफ्रीका )। 

(घ ) ऐसे उपनिवेश जिनकी व्यवध्यापक १ रिघदों के सदस्य 
नामजद हैं; यथा त्रिटिश द्ोदूरात और फाकलड द्वीप ( अमरीका ); 
गेम्बिया ( अफ्रीका ); हांकांग ( एशिया ); सेशलीज ( अफ्रीका ) | 

( च) ऐसे उपनिवेश जिनमें व्यवस्थापक परिषदें नहीं हैं; केवल 
बादशाद्द को ही कानून बनाने का अधिकार है, और वद इस अधिकार 
का उपयोग इन उपनिवेशों में रहने वाले गबर्नरों या हाईक मिश्नरों 
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द्वारा करता है; यथा जिबरालटर ( योरप ); सेंटदेलिना, बसूटोलेंड, 
अशान्टी, ( अफ्रीका ); जिलवट और ऐलिस द्वीप ( आस्ट्र लिया )। 

जैछा कि पदले कहा जा चुरा हे; प्राय; इन सब उपनिवंशों के 
लिए बादशाह अपने आडर-इन-कौंसिल द्वारा आवश्यक कानून बना 
सकता है | इनमें से अधिकांश में शासन-प्रबन्ध के लिए गवनं* और 
उसकी प्रबन्धकारिणी कौंसलें हैं । गवर्नरों को चादशाहइ ब्रिटिश उपनि- 
बेश-मंत्री के परामर्श के अनुसार नियत करता हे । उन्हें शासन 
सम्बन्धी सब आवश्यक »धघिकार होते हैं, परन्तु वे इन अधिकारों का 
उपयोग उन लिखित द्विदायतों के अनुसार द्वी कर सकते हैं ज॑। उन्हें, 
नियुक्ति के समय बादशाद द्वारा, दी जाती हैं अथवा जो उन्हें समय- 
समय पर उपनिवेश-मन्त्री द्वारा मिलती रहती हैं। गवर्नर को शासन- 
कार्य में सहायता देने के लिए प्रबन्धकारिणी सभा भी रहती हे, परन्तु 
वह इसके बहुमत की अवहेलना कर सकता है । गवरनंर का कतंव्य दे 
कि अपने उपनिवेश के भिन्न-भिन्न विभागों के ंचालन सम्बन्धी सब 
महत्वपूर्ण विषयों पर स्वयं समुचित ध्यान दे । रेलें निकालने और 
बन्दरगाह बनवाने आदि के ऐसे काया की ओर भी उसका बहुत ध्यान 
रद्दता है, जिनमें बड़ा खर्च करना द्वोता है । 

पहल्ले कह्दा जा चुका दै कि स्वराज्य प्राप्त डपनिवेशों में हिन्दुस्ता- 
नियों के लिए प्रायः दरवाजा बन्द है। पर ओऔपनिवेशिक विभाग से 
ससबद्ध अनेक उपनिवेश हिन्दुस्तानियों को माँग रहे हैं । दाँ, माँग रहे 
हैं, अपने स्वार्थ के क्लिप । ये उपनिवेश ग्रहस्थी, पूजोवाल्े या उच्च 
स्थिति के हिन्दुस्तानी नहीं चाइते। ये चाहते हैं कि कुली हिन्दुस्तानी 
वहाँ जावे । इन उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए 'कुली' शब्द का 


व्यवह्दार किया जाता है, उनसे मनुष्योचित व्यवह्र नद्दीं किया जाता। 
डनको अवस्था बहुत शोचनीय है । 





१पू० ब्रिटिश साम्नाज्य शासन 


स्वराज्य प्राप्त डपनिवेशों के विषय में ब्रिटिश सरकार यह कह 
सकती है $# उन्हें अपनी नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता है; परन्तु 
ओऔपनिवेशिक विभाग के अधीन उपनिवेशों के विषय में तो यह भी नहीं 
कहा जासकता | वहाँ भारतवासियों का जा ऊष्ट है, डसका परा दायित्व 
बिटिश सरकार पर है । क्‍या वह अपना समुचित कत व्य पात्नन करेगी ? 


विशेष वक्तव्य---बहुत समय से अ्रन्य साम्नाज्यों की भांति 
ब्रिटिश साम्राज्य के अघीन भागों की जनता अपने जन्मसिद्ध अधिकार-- 
स्वराज्य-से वंचित है | पिछले योरपीय महायुद्ध (१९१४-१८) में भयं- 
कर नर-संहार होने के बाद जब स्वभाग्य-निर्णय, छोटे राज्यों की स्वा- 
घीनता झौर शआत्म-निणंय आदि की श्वनि सुनायी दी तो मानव हृदय 
ने ठंडी साँस ली | यह सोच कर बहुत संतोष किया गया था कि अब 
नवयुग आने वाला है, प्रत्येक प्रदेश की पराधीनता की: बेड़ियाँ कट 
जायेंगी । परन्तु प्रतीक्षा करते-करते तोन दशाब्दियाँ व्यतीत होगयीं, 
खंतार की राजनीति या कूटन।|ति वैसी ही बनी रही | इती का परिणाम 
अब दूसरे मद्दायुद्ध के रूप में सब्र के साभने है--जों पहले से अधिक 
विकराल है, जिसमें विज्ञान के ओर भी झधिक उन्नत साधनों से जनघन 
की द्वानि हो रही है। जब तक संधार के प्रत्येक भाग को स्वाघी- 
नता का उपभोग नहीं करने दिया जायगा, जब्र तक वतधान डपनिवेश- 
नीति का अन्त नहीं किया जायगा, और जब तक प्रत्येक छोटे-बड़े 
उपनिवेश को स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश का पद नहीं मिलेगा, संसार में 
शान्ति की पुकार केवल म्लग तृष्णा और मायाजाल रहेगी | महायुद्ध के 
बाद संसार का सुन्दर निर्माण समानता, स्वतंत्रता और सहयोग के 
आधार पर ही द्वोना सम्भव हे । 


> * लए 


